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 pee ———————— — afar  उत्तर  वाले  प्रश्न  में  किसी  नाम  पर  भ्रमित
 यह--चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक

 है  कि  प्रदान को  सभा  में  उसी
 सदस्य  ने  वास्तव  में  पुछा  था  |



 लोक-सभा  खाद-परिवाद

 oo टाटा  इस्ट

 जॉक-सभा

 २७  ge4s

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 भ्रिध्यक्ष  प्रदन  पूछ  जायेंगे  ।  श्री  वि०  च०
 शुक्ल  कौर

 श्री  श्रीनारायण  दास

 स्थित  हूँ  ।

 श्री  जोखिम  श्राल्वा  :  sft,  इस  के  पहिले  कि  श्राप  ae  प्रशन
 को  मैं  सीमा  विवादों

 से  सम्बन्धित  wet  संख्या  ५६२,  YES,  ५९८  रोक  ६०८  में  श्राप  से  यह  निवेदन  करता

 हूं  कि
 भारत  तथा  पाकिस्तान

 के
 प्रधान  मंत्रियों  की  श्रागामी  वार्त्ता  की  दृष्टि  से  alt  एक  स्वस्थ

 वातावरण  बनाने  के  लिये  ,  ये  प्रश्न  स्थगित  कर  दियें  जायें  रोक  mgt  न  रखे  जायें  ।  क्या

 इस  बात  पर  गौर  करेंगे  कि  थे  न  शीराज़  रखे  ही  जायें  प्रौर  न  उन  के  उत्तर  ही  दिये  जायें
 ?

 a  महोदय
 :

 इस  बारे  में  प्रधान  मंत्री  अन्य  माननीय  सदस्यों  की  अपेक्षा  अ्रधिक  जानते
 =  |

 पं प्र बान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार  मंत्री  जवाहरलाल  :  मुझे  दोनों  बातों  पर

 आपत्ति  नहीं  है  ।  इन  प्रश्नों  के  उत्तर  में  बताये  गये  तथ्य  सभा  में  पहिले  ही  वक्तव्यों  या  वाद-विवाद  के

 दौरान  में  वास्तव  में  व्यक्त  किये  जा  चुके  भ्र ौर  अब  कोई  नई  बात  नहीं  कहनी  है  ।  इन  प्इनों के

 उत्तर  में  उल्लिखित  तथ्य  कोई  माने  नहीं  रखते  किन्तु  भ्रनुपूरक  प्रश्नों  के  दौरान  में  यदि  कोई

 प्रतिकूल  बात  कह  दी  गई  तो  उस  का  दूसरों  पर  बरच्छा  प्रभाव  न  पड़ेगा  ।  फिर  भी  मुझे  कोई  भ्रांति

 नहीं
 है

 पाध्या  महोदय  :  मैँ  कार्यवाही  में  हस्तक्षेप  नहीं  हम  कार्यवाही  चालू

 रखेंगे  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना  करता  हूं
 कि

 वें  जो  कुछ  कहा  जा  चुका  है  उसे  ध्यान  में
 रख  कर  सड़क  रहें  और  ऐसे  प्रदान  न  पूछें  जो  होने  वाले  किसी  संभव  समझौते  में  बाधक  हों  ।

 श्री
 ate

 च  ary  का  क्या  निर्णय है  ?
 a

 मून
 Tara AN  मं

 (@¥0X)

 159  (4)
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 गम्रध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  चालू  रखने  का  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  इस  बात  की

 सावधानी  रखनी  चाहिये  कि  वे  ऐसे  प्रश्न  न  पुछ  जिन  से  एक  था  दूसरे  पक्ष  में  उत्तेजना  फैले  ।

 भारत-पाक  सीमा  :  विवाद

 |  श्री  वासुदेवन  नायर

 श्री  राम

 श्री  दो०  qo  शर्मा

 1५६३  श्री  न०  रा०  मनिस्वामी

 सरदार  इकबाल  सिह

 डा०  राम  सुलग  सिह

 श्री  हेम  राज

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  eur  के  पहिले  सप्ताह  में  पाकिस्तानी  दस्तों  ने  सीमा  के  इस  पार  मदनापुर
 बागानों  कौर  महि शासन  के  श्रमिकों  पर  गोली  चलाई  थी

 .  यदि  वो  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  शर  घायल  हुए  ;

 इस  सम्बन्ध मे  सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  जो०  ato  नहीं ।  इस

 अवधि  में  कोई  गोली  चलाने  की  घटना  नहीं  हुई  ।  परन्तु  जून  के  पहिले कई  बार  पाकिस्तानी  सेनाओं

 a  गोली  चलाई थी  ।

 wie  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 महोदय  :  कोई  भ्रनुपूरक  प्रश्न  नहीं  है
 ?

 दूसरा  प्रश्न  ।

 श्री  दी०  शर्मा  गाज  कोई  झ्र  अनुपूरक  प्रश्न  नहीं  पूछे  जायेंगे  ।

 शै बायोटिक्स

 Ky EY  श्री  do  प०  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  भारत  में  किये  गये  एंटीबायोटिक्स  उपभोक्ताओं  काफी  बढ़ी  चढ़ी

 कीमतों  पर  बेचे  जाते  हैं  ;  और

 रायात  किये  गये  स्ट्रप्टोमाइसीन  टेट्रासिसलीन  की  जहाज  से
 उतारे

 जाने  पर  क्या  कीमतें  होती हैं
 कौर  फूटकर  में  उन  की  क्या  कीमत  ली  जाती  है  ?

 उद्योग  मंत्री
 (att

 सुभाष  :  ate  नहीं ।  निर्मित  माल  को  बनाने
 के  लिये  दवाइयां  बनाने  वाले  एककों  द्वारा  ही  मुख्यतया  एंटीबायोटिक्स  का  श्रायात  किया  जाता

 है

 ।

 उपभोक्ताओं

 को  में
 बेचे  जाने  के  पहिले  उन  पर  बनाने  का  aq  तथा  wea  दूसरे

 ले
 लगते

 अंग्रेजी में
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 विभिन्न  कीमतों  तथा  फूटकर  कीमतों  की  सांख्यकी  तथा  वास्तविक  ais  इकट्ठे  किये  जा  रहे  है

 सभा-पटल पर  रखे  जायेंगे  |

 श्री  | हू ०  नायर  :  क्या  यह  सच  है  कि  पेनिसिलीन थोक  में  ३०  नये  पैसे  प्रति  मेगा  यूनिट

 के  हिसाब  से  की  जाती  है  कौर  फटकर  में  १  .  २५  रुपये  के  भाव  से  बेची  जाती  है

 fat  मनु भाई  जाह  आंकड़े  लगभग  ठीक ही  हें
 ।  जहाज  से  उतारे  जाने  पर  किराया  भाड़ा

 सहित  कीमत  ३४  नये  पैसे  andl  इसके  बाद  शुल्क  तथा  पत्तन  खच  मिलाकर

 वह  ४३ नय  पसे  हो  जाती है  ।  आयात  की  गई  पेनिसिलीन  विशुद्ध  रूप  में  रहती  उसे  साफ

 किया  जाता  छोटी  शीशियों  में  बन्द  किया  जाता  है  ौर  तब  फुटकर  कीमत  लगायी  जाती  है  |

 म  उत्तर में  पहिले ही  बता  चुका  हुं  कि  इस  सारी  प्रक्रिया  के  विभिन्न  खर्चों  को  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  सभा  पटल पर  रखा  जायगा  ।  परन्तु  में  सभा  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  थोक  या

 फूटकर  मूल्यों  के  बीच  के  अन्तर  से  उपभोक्ता ग्र ों  के  मलय  में  कोई  ग्रत्यघिक  बोझ  नहीं  डाला

 गया  ।

 Fo  प०  नायर :  कया  यह
 सच

 है
 कि

 पिछले
 दिनों  फुटकर  बाजार

 में
 atari

 टैक्स

 की  कीमतें  काफी  बढ़  गई  ह  इन  महत्वपूर्ण जीवन-रक्षक  दवाइयों  की  कीमतों  को  इस

 वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या कार्यवाही  की  है  ?

 पति  सप्लाई  जहां  तक  ऐं टो बायोटिक्स  का  सम्बन्ध  पेनिसिलीन  कौर

 माइसिन की  कीमत  नहीं  बढ़ीं
 ।
 वास्तव  में  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  ने  अ्रपनी  पहिले  की  कीमतों

 मे  हाल  ही  में  कमी  करदी

 फ्लू  Go  नायर  :  मेरा  मतलब  केवल  पेनिसिलीन से  नहीं  है  ।  म  श्रारोमाइसिन  तथा

 ट्रट्रासिसलिनं तथा  wea  दवाइयों  के  बारे में  कह  रहा हूं  ।

 fat  मन भाई  दाह  :  जहां  तक  wer  बायोटिक्स का  सम्बन्ध  है  जो  न  तो  थोक  में  रायात

 ही  किये  जाते  शौर  नही  देश  में  बनाये  जाते  उनकी  कीमतें  कुछ  सीमा  तक  विदेशी  मुद्रा  के

 प्रभाव  के  कारण  बढ़  गई  हें  |

 ची  प०  नायर  :  पेनिसिलीन  तौर  स्ट्रप्टोमाइसिन के  सिवाय  भ्रमण  एंटीबायोटिक्स

 की  कीमतें  कितनी  बढ़  गई  हें  ?

 fait
 मनु भाई  शाह :  झ्ारोमाइसिन

 की  कीमत  २०  प्रतिशत
 बढ़  गई  है  |  उसके  बारे

 में

 भी  जेसा  मैँ  वचन  दे  चुका  हूं  पूरा  ब्यौरा  ः सभा-पटल पर  रखा  जायेगा  ।

 नमक  उद्योग

 —

 श्री  नायर  :

 श्री ह  To  नायर :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय
 नमक  बोड़

 ने  नमक  उद्योग
 के  विकास  ae  इस  उद्योग  में  लगे  हुए

 लोगों
 के  कल्याण  को  बढ़ाने

 के  लिये
 भारत  सरकार  को  एक  योजना  भेजी है  ;  अ्रौर

 मूल  अंग्रेज़ी में
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 यदि  तो  योजना  के  व्यौरे  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  wats  :  कौर  लोक  सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता है
 |  परिशिष्ट  ३,  भ्रनुबन्ध  संख्या  २१]  |

 ००३
 श्री  वासुदेवन  नायर  :  क्या  इस  उद्योग  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  क॑  (AF द

 कोई

 भूत  या  अल्पतम  मजूरी  निर्धारित  करने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  ?

 tat  सन तु भाई  शाह  :  कुछ  राज्यों  में  नमक  मजदूरों  पर  भी  अल्पतम  मजूरी  विनियम  लागू

 होता  है  परन्तु  सभी  राज्यों  में  ऐसी  बात  नहीं  है  ।

 tat  वें०  प०  नायर  :  नमक  उद्योग  में  कौम  करने  वाले  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  है  और

 जिन  राज्यों  का  माननीय  मंत्री  ने  उल्लेख  किया  है  उनमें  अल्पतम  अ्रौसत  मजूरी  क्या  है  ?

 fat  मनु भाई  शाह  :  वितरण  करने  वाले  श्रमिकों  को  मिलाकर  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  ४  .  ५

 लाख है
 ।  म

 ओपन  इससे  पहिले के  उत्तर  में  यह  बता  चुका हूं  कि  कुछ  राज्यों में  अल्पतम  मजूरी  <=)

 से  लेकर  Ville)  तक  है  ।  परन्तु  जिन  राज्यों  में  अल्पतम  मजूरी  अधिनियम  लागू  नहीं  किया  गया  वहां

 इतनी  मजूरी  नहीं  है  ।

 श्री  तंगामणि  :  क्या  केन्द्रीय  अथवा  प्रादेशिक  नमक  सलाहकार  बोड़ें  ने  श्रमिकों  के  कल्याण

 के  लिए  कोई  योजना  भेजी  है  ।  इन  योजनायें  को  aaa  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  या  सम्बंधित  राज्य

 सरकारों  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  2

 fat  wang  दाह  जैसा  कि  में  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  उल्लेख  कर  चुका

 झन  बोर्डों  का  ठीक  यही  ara  है  |  विकास  कार्यों  तथा  अरन्य  विविध  गतिविधियों  की  योजनाकारों  में  चालू

 वर्ष  में  ३८  लाख  रुपय  खड़े  होंगे

 अमेरिका  के  साथ  वस्तु  विनिमयਂ

 +

 sf  दी०  qo  फार्मा  :

 श्री  वोडयार  :

 |  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :

 "ARK,  )  सरदार  इकबाल  fag  :

 श्री  राम  कृष्ण :

 को  दामानी
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ३१  28y5  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १३४०  के

 उत्तर  के  सम्बंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कच्चे  मेंगनीज  की  थोक  ब्रिकी  के  बदले  में  अमेरिका  से  गेहूं  का  आयात  करने  के

 प्रस्ताव  को  wa  तक  कोई  अंतिम  रूप  दिया  जा  चुका  है  ;

 )  यदि  at,  तो  उसके
 क्या

 ब्यौरे  हैं  ?

 अंग्रेजी  में

 *Barter  Deal  with  America.
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 वाणिज्य  मंत्री  कान ध् ॥ है. ह  ॥
 wrt  \

 नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  होता  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा
 :  इस  वस्तु  विनिमय वाले  लेन  देन  का

 क्या  शुभ्रा और  वह  पुरा  क्यों  नहीं

 em ?

 ्रो  विहगों  :  इस  पर  चर्चा हो  रही
 है  यह  वास्तव में  एक  उलझन  पूर्ण  समस्या  है  और

 इसी  समय  लगता |

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  अंतिम  व्यवस्था कब  तक  हो  जाने की  TAT  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  में  भविष्यवाणी  नहीं  कर  सकता  |

 श्रीमती  रेग  चक्रवातों  :  यह  चर्चा  कब  से  चल  रही  है  प्रौढ़  वास्तव  में  वह  कौन  सी  कठिनाई है

 जिसके  कारण  इसे  अंतिम  रूप  जाने  में  कठिनाई हो  रही  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  इस  पर  पिछले  माह  से  चर्चा  चल  रही  है  ।  हम  जो  माल  दे  रहे  हें  ;  उसकी

 किस्म  alc  कीमत  के  स्वीकार  किए  जाने  में  कठिनाई हो  रही  है  ।

 pata  रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  सच  है  कि  अमेरिका के  वस्तु  साख  निगम  ने  अपने  प्रशासन

 की  एक  विशेष  उपसमिति  से  मेंगनीज  की  किस्म  की  जाँच  करन  के  लिए  कहा  है  भ्र ौर क्या  इस  समिति

 न  भ्र पना  उत्तर  दे  दिया  है
 ?

 fart  कानूनगो  :  हम  से  जो  भी  जानकारी  मांगी  गई  थी  वह  हमने  भज  दी  है  ।  हमें  इसके  बारे

 कोई  सूचना  नहीं  मिली  कि  निगम  ने  समिति से  क्या  करन  को  कहा है
 ?

 श्री  जयपाल  सिंह  माननीय  मंत्री ने  कहा  है  कि  समस्या  उलझनपूर्ण  है  ।  क्या  हम  इन

 उलझनों के  बारे  में  कुछ  अधिक
 जान  सकते  हू  ?

 श्री  कानूनगो  में  इसे  स्पष्ट  कर  चका  ह  |

 माननीय  सदस्य  दूसरा  घ्यान  कर  सकते  हें  ।
 गभ्रध्यक्ष  महोदय

 fat  कानूनगो  :  साल  कौर  उसकी
 की

 मतों  का  स्वीकार  किया  जाना  ही  ये  समस्याए  हैं  ।

 oat  त्यागी  कच्चे  मेंगनीज  के  बदले  में  फेरी  मेंगनीज
 के

 लेन-देन  की  संभावना  नहीं  हैं
 ?

 पत्नी  कानूनगो  :  हम  यथासंभव  मेंगनीज  तथा  फेरो  मैंगनीज  बेचने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं

 परन्तु  उत्पादन  पर्याप्त  नहीं हे

 पति  तंगा मणि  :  कल  तारांकित  प्रदान  संख्या  ५१४  के  उत्तर  मने  यह  बताया  था  कि  हम

 गो  कुछ  प्रख्यात  कर  रहे  हें  उसके  बारे  में  एक  करार  हो  चुका  है  परन्तु  हम  किस  किस्म  का  मेंगनीज

 निर्यात  करेंगे  इसके  बारे में
 प्रभी

 कुछ  तय  नहीं  ्
 ।  क्या

 मं
 जान  सकता हू

 कि  इ  स  दृष्टि से  हम

 कितनी  मात्रा  निर्यात  करेंग  र  क्या  इसके  बारे  में  कोई  करार  हो  चुका  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री :
 में  सभा  को  यह  सुचित  करता  हुं

 कि  यह  मामला  कुछ  समय  से  विचाराधीन  है  कौर इ  सके  बारे  म  एक  मोटा  सा  समझौता  हो  गया  है

 परन्तु  प्रभी  तक  कोई  भ्रांति  करार  नहीं  किया  गया
 ।  ३१  १९५८  को  भ्र मे रिका के  कमोडिटी

 —

 मूल  झंप्रजो  में

 Commodity  Credit  Corporation,
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 क्रेडिट  कारपोरेशन  के  प्रतिनिधि  दिल्ली  are  थेमोर  उन्होंने  राज्य  व्यापार  निगम  सनौर  खाद्य  तथा

 कृषि  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  से  बात  चीत  की  थी  ।  wal  तक  कोई  करार  नहीं  हु  प्रा  है  परन्तु  उन्होंने

 इस  मामले  पर  बातचीत  कर  ली  है भ्र ौर  हम  उनकी  प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  दासप्पा  :  राज्य  व्यापार  निगम  इस  मैंगनीज  को  किस  कीमत  पर  खरीद  रहा  है  अर

 अमेरिका  इसके  लिए  क्या  देने  को  तैयार  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  राज्य  व्यापार  निगम  मैंगनीज  की  किस्म  के  म्रनुसार  उसकी  कीमत  देता  है  |

 वह  स्थान  स्थान  पर  भिन्न  होती  है  ।  ग्र मे रिका  क्या  कीमत  देने  को  तैयार  इसके  बारे  में  कोई  सूचना

 नहीं  हैं  ।

 फोन  दासप्पा  :
 हम  यह  अदल-बदल  का  लेन  देन  क्यों  कर  रहे  हे  ?  क्या हम हम  स्वतंत्र लेन  देन

 नहीं  कर  सकते  ?  हम  अपना  कच्चा  मेंगनीज  बेच  सकते  ह  कौर  उससे  मिलने  वाली  विदेशी  मुद्रा  से

 हम  जो  चाहें  खरीद  सकते  हें  |

 ~
 fat  कबूतरों  :  माननीय  सदस्य  को  मालूम है  कि  पिछले  एक  वर्ष  से  सारे  संसार  में  मेंगनीज

 की  मांग  कम  हो  गई  है  ।

 xo | 13  ण््श्ग्य  दे श्री  चे०  to  :  कया  यह  बदला-बदली  न  केवल  मेंगनीज  तक  ही

 सीमित है  अथवा  ग्राहक  आदि  जैसी  चीजों  पर  भी  विचार  हो  रहा

 श्री  कानूनगो  :  फिलहाल  बातचीत  केवल  मेंगनीज  तथा  फेरो  मेंगनीज  की  विभिन्न  किस्मों

 तक  ही  सीमित  है  ।

 पौधों  में  रेडियोधर्मिता

 श्रीमती  इला  पालवौधरी  :
 क्या  प्रवान

 मंत्री
 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पौधों  पर  रेडियोधर्मिता  का  क्या  प्रभाव  पड़ता  है  इसके  बारे  में  डा०  विले

 एक अंग्रेज़  वैज्ञानिक  ने  जो  पता  लगाया  उसके  बारे  में  २  geus  को  स्टेट्समैन में  जो  रिपोर्ट

 छुपी  क्या  सरकार  का  ध्यान  उसकी  प्रो  गया  है

 क्या  भारतीय  वैज्ञानिकों  द्वारा  भी  कोई  ऐसी  ही  खोज  की  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसा  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  करेगी  ?

 मंत्री के  सभा-सचिव  सादत  चली  :  हाँ  ।

 श्र  (7)  द  शक्ति  प्रतिष्ठान  ट्राम्बे  के  भौतिकी  तथा  प्राणि  शास्त्र  विभाग

 इस  समस्या में  विशेष  रुचि  रखते  हँ  तथा  पौधों  ale  पौधों  के  उत्पादों पर  रेडियोधर्मिता  की  खोज

 करने  के  लिये  यथासमय  एक  कार्यक्रम  शुरू  करेंगे  ?

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :
 चू  कि  इंग्लैंड  में  होने  वालें  परीक्षण  उस  राख  पर  शभ्राधारित

 हैं  जो  १९४७  के  पहिले  पौधों  से  निकाली  गई  तो  क्या  हमने  भी  इसी  प्रकार  का  कोई  क्षेत्र  निश्चित

 किया  है  जहां  से  हम  पौधे  लेंगे  प्रौढ़  यह  देखेंगे  कि  उन  क्षेत्रों  में  दूसरे  क्षेत्रों  की  रेडियोधर्मिता  कितनी

 अधिक  है  जिससे  लोगों  को  इस  सम्बन्ध  में  तके  किया  जा  सके  कि  वे  उस  क्षेत्र  की  चीज़ें  न  खायें  कौर

 ढोरों  को  भी  उनसे  बचाया  जा  सके  ?

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 पाध्या  महोदय  वे  परीक्षण  किस  प्रकार  इसके  बारे  में  यह  एक  सुझाव  है  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय  मंत्री  जवाहरलाल  :  जहां  तक  मुझे  ज्ञात

 हम  भारत  के  किसी  ऐसे  क्षेत्र  को  नहीं  जानते  जो  रेडियोधर्मिता  से  अ्रघिक  प्रभावित  है  कौर  मुझे  यह

 भी  नहीं  मालूम  कि  कोई  राख  विदेशों  से  लाई  जा  रही  है
 ।  इस  दृष्टि  से  देश  के  पौधों  की  परीक्षा

 की  जा  रही  है  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  से  प्राप्त  घास  के  नमूनों
 पर

 यह  परीक्षण

 प्रारम्भ कर  दिया  गया  है  ।  इन  मनों  पर  श्री  तक  की  रेडियोधर्मिता नगण्य  है

 फाजिल्का  के  निकट  भारतीय  पुलिस  पर  पाकिस्तानी  सदस्य  पुलिस  का  झाक्रमण

 oad
 |

 4  श्री  > ्य  lo  च्य्ध्ण  शर्मा

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 |
 |  श्री  बाजपेयी  :

 श्री  उ०  ल०  पाटिल

 श्री  कुमारन  :

 श्री  त०  रा०  मू नि स्वामी  |

 सरदार
 इकबाल  सिंह  :

 श्री राम  कृष्ण  :
 |

 श्री  सिह  सरहदी  :

 श्री  नवल  प्रभाकर  :

 श्री मू०  चं०  जेन  :

 1५६६.  <  श्री  विभूति  मिश्र

 |  श्री  ख़ुशवन्त राय  :
 भी  स०  Ho  बीजों  :

 पंडित  हवा  alo  तिबारी  :

 भरी  दामानी  :

 श्री  अ्ररविन्द  घोषाल  :

 श्री  सूरज  पांडे  :

 डा०  राम  gun  सिह  :

 श्री  दलजीत  सिह  :

 श्री  शिवप्पा  :

 श्री  राघा रमण  :

 श्री  विश्वनाथ राय  :

 हेम  राज  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  सशस्त्र  पुलिस  ने  भारत-पाक  सीमा  पर  पंजाब में
 प्रमुख

 सिचाई  नहर  पर  श्राक्मण  किया  ;

 अंग्रेजी  में
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  आक्रमण  में  सात  भारतीय  पुलिस  कर्मचारी  मारे  गये

 कई  घायल हुये  ;

 यदि
 तो

 क्या  पाकिस्तान  सरकार  के  पास  इसका  कोई  विरोध  किया  गया  कौर

 कर  की  मांग  की  गई  उसका  क्या  परिणाम निकला  ;

 क्या  इस  घटना  की  संयुक्त  जांच  करने  का  भी  आदेश  दिया  गया  है  ;  AK

 यदि  तो  जांच की  उपपत्तियां क्या  हैँ  ;

 fathead  उपमंत्री  लक्षमी  :  जी  a

 (a)  जी  at

 पाकिस्तान  सरकार  के  पास  इसका  घोर  कड़ा  विरोध  किया  गया  है  शर  लोगों  के  मरने

 की  पर्याप्त  क्षतिपूर्ति  करने  की  मांग  की  गई  है  ।  प्रभी  इस  मामले पर  पाकिस्तान  सरकार  से  बातचीत

 हो  रही  है
 ।

 (=)  जी  हां  ।  एक  संयुक्त  जांच  की  गई  थी  जिसमें  जालंधर  डिवीज़न  के

 कमिश्नर  भारत  के  प्रतिनिधि  झ्र ौर  मुलतान  बहावलपुर  के  कमिश्नर  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधि

 थे  ।  दोनों  कमिश्नर  किसी  ऐसे  निष्कष  पर  नहीं  पहुंच  पाये  जिन  से  दोनों  सहमत  हों  ।  हमारे  कमिश्नर

 ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  कि  पाकिस्तानी  सीमा  पुलिस  ने  बाकायदा  योजना  बना  कर  यह  कार्यवाही

 की  थीं  ।

 महोदय  :  अगला  प्रदान  ।

 श्री  स०  स०  बनर्जी  :  क्या  मे  एक  अ्रनुपुरक  प्रश्न  पूछ  सकता हूं
 ?

 श्रव्य  महोदय
 :

 मेरा  विचार  था  कि  इस  पर  अनुपूरक  नहीं  पूछे  जायेंगे  ।

 fat  दी०  चे  इस  पर  अनुपूरक  प्रदान  न  पूछे  जायें  ।

 farms  महोदय  :.  बहुत  अच्छा  |  अगला  प्रश्न  ।

 ताल चर  की  विलियम  कोयला  खान

 +

 प  AW.

 बोस  :

 दह
 श्री  पाणिप्रही  :

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उड़ीसा  के  तालचर  स्थान  पर  विधियां  कोयला  खान  के  प्रबन्धकों  ने  २९

 gee  से  श्रमिकों  को  काम  करने  से  रोक  दिया  है  ;

 उक्त  कोयला  खान  में  कितने  समय  तंक  श्रमिकों  की  मजूरी  का  भुगतान  नहीं  किया

 गया ;  प्रौढ़

 (7)
 सरकार  ने

 इस
 मामलें  में  क्या  कार्यवाही  की  है

 ?
 ं

 मूल  wa  में
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 faa सं  पौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्रो  के  सभा-सचिव  ल०  ato  मिश्र  जी

 साप्ताहिक  aaa  पान  वाले  कर्मचारी

 Re-k-  को  समाप्त  होने  वालें  सप्ताह  से  g-  तक  शर  २१-२-५८ के  बाद  +

 मासिक  वेतन  पात  वाले  कमंचारो

 फरवरी  १९४८  से  ले  कर  ।

 मजूरी  भूगतान  अधिनियम  की  घारा  १४  के  अ्न्तगंत  उपयुक्त  प्राधिकारियों  को  चार

 ग्रा वेदन  पत्र  भेज  गये  हैं  |

 बोस  क्या  खानों  में  श्रमिकों  को  काम  करने  की  इजाज़त  न  देने  से  पूर्व  नियमित  रूप

 से  तालाबन्दी  की  घोषणा  की  गई  थी  ?

 ी  ल०  ato  मिश्र  खानों  को  बन्द  करने  से  तालाबन्दी  की  धोषणा  नहीं  की  गई

 थी

 fat  पाणिग्रहण  नियोजक  ने  गत  तीन  मास  से  खानें  बन्द  कर  रखी  हैं  ;  सरकार ने  इन्हें

 खुलवाने are  श्रमिकों  को  पुनः  रोज़गार  दिलाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 लठ  साठ  मिश्र  खानें बन्द  हो  गई  हैं  ।  में  ने  बताया  कि  मजूरी  भुगतान  अ्रधिनियम

 के अ्रन्तगंत  आवेदनपत्र  विचाराधीन  हैं  ।  कुछ  मामलों  में  न्याय  हो  चुका  है  मजूरी  का  भुगतान

 करने  के भ्रादेश  भी  दिये  जा  च  के  हूँ  परन्तु  प्रबन्धकों  ने  उन  भ्रादेशों  को  खारिज  कराने  के  लिये

 न्यायालय से  प्रतीत  कर  दी  है  ।  न्य  मामलों  पर  प्रभी  निर्णय  किया  जाना  है  ।  शर  कुछ  एक  मामलों

 म॑  न्यायालय  ने  जायदाद  जब्त  कर  लेने  के  प्रदेश  दिये  हैं  भूगतान  कराने  के  प्रयत्न  किये जा

 eel

 पगड़ी  मेरा  प्रदान  यह  था  कि  खानों  को  खुलवाने  के  लिये  सरकार ने  कया  प्रयत्न

 किये है  ?

 अन  उपमंत्रो  आबिद  हम  उड़ीसा  सरकार  शर  श्रमिकों  के  तीन  संघों के

 निधियों से  खानों को  चालू  करने  की  सम्भावना  के  बारे में  बातचीत  कर  रहे  हैं  कौर  बातचीत में

 फी  प्रगति हो  चकी  है  ।

 श्री  मिलती  यह  देखते  हुये  कि  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  नये  कोयला  क्षेत्रों की  खोज

 कर  रहा  है  ।
 सरकार  नें

 उन
 खानों

 को
 चालू  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  जो  हाल  ही  में

 बन्द हुई  हू  ।

 झ्राबिद  चली  इस  प्रश्न  का  उत्तर  में  दे  चुका  हूं  ।

 नी  सहमति  क्या  यह  श्रीनिवासन  दियां  जा  सकाता  है  कि  कितने  समय  में

 }  नयी  महोदय  की  मांग  नहीं  की
 जाती  ।

 १  नी  बोस  स  खान म  कसम  का  प्री  कितना  कोयला  है  ?
 सिए

 अंग्रेजी  में
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 श्री  श्राबिद  चली  :  बढ़िया  किस्म  का  कौर  काफी  मात्रा  में  ।

 fat १०  ao  बीट्स  भाव  कुछ  मास  पहले  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय सरकार  से
 प्रार्थना  की  थी  कि  खानों  का  प्रबन्ध  तथा  संचालन  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  करे  |

 उस
 प्रस्थापना

 के  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 बया  राज्य  सरकार  के  सुझाव  को  ठुकरा  दिया  गया  था
 ?

 को  आबिद  चली
 :

 वह  प्रस्थापना  व्यावहारिक  नहीं  समझी  गई  थी  ।

 fat  तंगा मणि  :  मूल  प्रशन  के  उत्तर  में  कहा  गया  था  कि  मजूरी  भुगतान  अधिनियम  के

 अंतगर्त  दावे  किये  गये  हैं  ।  क्योंकि  खानें  ब*द  हो  गई  हैं  इसलिये  कया  श्रमिकों  को  प्रतिकर  मिला  है  ?

 श्री  आबिद  अरली
 :

 श्रमिकों  को  मजूरी  नहीं  मिली  है  ;  तो  प्रतिकर  का  तो  प्रदान  ही  उत्पन्न

 नहीं  होता

 fart  पाणिप्रह्ी
 :

 नियोजक  ने  गत  तीन  मास  से  खानें  बन्द  कर  दी  हैं  ।  राज्य  सरकार ने  इस

 सम्बन्ध
 में  किन  उपायों  का  सुझाव  दिया  है  aaa  केन्द्रीय  मंत्रालय  इस  विषय  में

 कया
 कार्यवाही

 कर  रहा  है  कि  श्रमिकों  को  गत  तीन  मास  के  लिये  भी  मजूरी  मिले
 ?

 श्री  आबिद  चली
 :  मे  बता  चुका  हूं  कि  हम  इस  विषय  में  क्या  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वे  न्यायालय  से  न्याय  करा  रहे  हैं  ।

 fat  ao  ब०
 बीट्स  राव

 :
 इस  कम्पनी  ने  खानों  को  बन्द  करने  के  कौन  से  विशेष  कारण

 बताये  हैँ  ?

 tat  आबिद  चली  :  वित्तीय  कठिनाइयां  |

 चार  के  निर्वात  पर  उपकर

 an

 |  श्री  सुधार  :

 att  हेम  went  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  से  बाहर  निर्यात  की  जाने  वाली  चाय  पर  वसूल  किये  जान

 वाले  उपकर  में  १  १९५८  से  कुछ  रियायतें  दी  गई  हैं  ;

 यदि  तो  इस  से  चाय  के  निर्यात  को  कहां  तक  प्रोत्साहन  मिला  है  ;

 डिब्बों  में  बन्द  चाय  पर  उत्पादन  शुल्क  कम  करने  के  अ्रतिरिक्त  साधारण  प्रकार

 की  चाय  को  सुविधायें  देने  के  बारे  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  जी  af  |

 चाय  के
 निर्यात

 पर  शुल्क  को  कम  करने  का  क्या  प्रभाव  पड़ा  at  यह  पता  लगाना
 सम्भव  नहीं  |

 मामला  विचाराधीन है  ।

 eee
 मल  अंग्रेजी  में
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 श्री  सूप कार  :  कितना  निर्यात  बढ़ने का  भ्रनुमान  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 कोई  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  चाय  निर्यात  शुल्क  में  कमी

 का  क्या  प्रभाव  पड़ा  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  यह  में  मूल  प्रश्न  के  उत्तर  में  बता

 चुवा हूं

 गयी  हेम  qe  :
 अन्तर्राष्ट्रीय  चाय  करार  के  समाप्त  हो  जानें  पर  भारतीय  चाय  को  संसार

 के  अन्य  देवों  जिन्हें  निर्यात  शुल्क  नहीं  देना  पड़ता  बहुत  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करना  पड़  रहा

 है  क्या इस  बात  को  देखते  हुए  सरकार  निर्यात  शुल्क  के  प्रदान  पर  विचार  करेगी
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 cet  के  भाग  के  उत्तर  में  मैं  ने  बताया  कि  मामला  विचाराधीन

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  यह  देखते हुए  कि  गत  २  मास  में  चाय  के  निर्यात  में  २८  करोड़

 रुपये की  कभी  हो  गई  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी  fora  से

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 a  |  यद  माननीय  सदस्य  को

 गलती  लगी  है  ।  वस्तुतः  गत  दो  मास  में  चाय  का  निर्यात  बढ़ा  है  ।  मेरे  पास  इस  समय  ठीक-ठीक

 ७  तो  नहीं  हैं  परन्तु  गत  मास  में  निर्यात  काफी  बढ़ा है  ।

 fat  रामनाथन  चेट्टियार  क्षमा  इस  वर्ष  के  प्रारम्भ  के  दो  मास  में  २८  करोड़

 रुपये  का  निर्यात  कम  हुमा  था  |

 tat  सतीश  चन्द्र  :  १९४५८  के  पूर्वाद्ध में  १६००  लाख  पौंड  चाय  का  निर्यात  हुमा  जबकि

 REYO  के  पूर्वाद्ध  में  १७४०  लाख  पौंड  था  ।

 इला  पाल चौ धरो
 :  क्या इस  बात  की  कौर  व्यान  दिया  गया  है  कि  ब्रिटन  जो

 भारतीय  चाय  का  सब  से  बड़ा  खरीदार  माकिट क्यों  कम  हो  गई  है  भ्र ौर  गत  छः  मास  में  उसे

 निर्यात  क्यों  कम  eat  है
 ?

 शनी  सरोद  चन्द्र
 :

 ब्रिटन  में  मार्किट
 कम

 नहीं  हुई  है
 ।

 भारतीय  चाय
 भी

 वहां  सब  से

 अधिक  खरीदता  है
 ।

 मात्रा  में  कमी  बेशी  होती  रहती  है
 ।

 सम्भव  है  कि  गत  वर्ष  उस  ने  बहुत  ज्यादा

 चाय  खरीद  ली  हो  प्लोर  स्टाक  अरब  भी  जमा  हो  ।  यह  सच  है  कि  कुछ  wea  देशों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा

 बढ़  गई  है  जिस  के  लिये  भारत  में  चाय  के  मूल्यों  में  कुछ  समायोजन  करना  पड़ेगा  नौ  इस  बारे  में

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  फीरोज़  गांधी  :  कया  सरकार  ने  पूर्वी  श्रमिक  को  चाय  के  पौधे  ate
 पत्तियां  निर्यात

 करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  है  क्योंकि  भारत  के  चाय  व्यापार पर  इस

 का  बड़ा  प्रतिकूल  प्रभाव पड़  रहा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  हमारी  चाय  बागान  लगाने  की  सामग्री  ,

 श्री  फीरोज़  गांधी
 :

 बागान  लगाने  की  सामग्री  नहीं  ;  पौधे  कौर  बीज  |

 श्री  कानूनगो  :
 मेरा  भ्र भि प्राय  पौधों  शौर  बीज  से  ही  है  ।  इसका निर्यात सीमित  है  we

 इस  का  हमारे  चाय  व्यापार  पर
 उतना  नहीं  पड़ेगा

 जितना  माननीय  सदस्य
 डर

 रहे  हैं
 ।

 मूल  sist  में
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 श्री  हेमा
 :

 क्या  सरकार  हमारे  चाय  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  जो  गत  वर्षों  में  कम  हो

 रहा  था  तत्काल  कार्यक्रम  के  अतिरिक्त  कोई  दीर्घकालीन  योजना  बना  रही  है  ?

 fat  सतीश  चन्द्र  :  केवल  इसी  वर्ष  चाय  का  निर्यात  पहले  वर्षों  से  कुछ  कम  रहा  ।  पिछले  वर्ष

 भी
 पूर्वगामी  वर्ष  से  कुछ  कम  ही  था  परन्तु  चाय  के  निर्यात

 की
 ated  में  कोई  विशेष  परिवर्तन  नहीं

 ।  गोश्त  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  ।  एक  वर्ष  में  चाय  कुछ  शभ्रसाधारण तौर  पर  ज्यादा  खरीदी  गई

 थी  |  माननीय  सदस्य  उसी  वर्ष  के  आंकड़ों से  तुलना  करते हैं  |

 श्री  फोटोज  गांधी  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  चाय  के  पौधों  कौर  बीज  के  निर्यात  का  हमारे

 चाय  व्यापार  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ता  |  यह  देखते  हुए  कि  चाय  के  बीज  के  विकास  में

 १२  वर्ष  लगते  हैं  क्या  भविष्य  में  हमें  इस  से  हानि  नहीं  पहुंचेगी
 ?

 पंथी  कानूनगो
 :

 मैं  ने  बताया  कि  यह  सीमित  है  ।  इस  पर  a  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे  में

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  चाय  घटिया  होने  के  कारण  विदेशों  में

 इस  की  मांग  कम  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  भारतीय  चाय  बढ़िया  होने  के  कारण ही  इस  की

 मांग  अ्रधिक  है  ।  बहुत  से  देशों  में  भारतीय--आसाम  are  दार्जिलिंग--की  चाय  सर्वोत्तम  मानी  जाती

 है  पौर  वह  उसी  को  झ्रादशं  मान  कर  श्रपनी  चाय  में  सुधार  करने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।  परन्तु  मूल्य

 के  कारण  गड़बड़  हो  रही  है  ।

 श्री  हेम  त्रिपुरा  में  साधारण  चाय  का  उत्पादन  बहुत  होता  है  परन्तु  कई  कठिनाइयों  के

 कारण  जिन  में  से  एक  भ्रत्यधिक  विमान  भाड़ा  भी  चाय  बागानों  को  काफी  हानि  हो  रही  है  ।  इस

 बात  को  देखते  हुए  सरकार  ने  विमान  भाड़े  को  कम  करके  कौर  भ्रमण  रियायतें दे  कर  वहां  साधारण

 चाय के  उत्पादन  का  प्रोत्साहन  करने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 श्री  acta  चन्द्र
 :

 त्रिपुरा  के  अतिरिक्त  sara  में  कचार  दक्षिण  के  कुछ  क्षेत्र  और

 पंजाब  की  स्थिति  भी  ऐसी  ही  है  ।  इस  मामले  की  पुरी  तरह  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पेटेंट  श्रौषघियों  site  बच्चों  के  खाद्य पदार्थों  के  मूल्य

 अनिरुद्ध  सिह  :

 |  श्री  दामानी :
 सरदार  इकबाल  सिंह  :

 f*yov.4  श्री  सोहन  स्वरूप  :

 श्री  प्र०  गे  देव

 श्री  सुनाया
 :

 |  श्री  wo  गोपालन

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विदित  है
 कि

 ग्रा यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  कारण  ATTA:

 1Baby  Food.

 १मूल  wast  में
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 देश  में  शौर  राजधानी  में  पेटेंट  औषधियों  कौर  बच्चों के  खाद्य  पदार्थों  के  मूल्य  बहुत  बढ़

 गये  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 मंत्री  :  हाँ  ।

 मूल्य  प्रवृत्ति  को  लगातार  देखा  जा  रहा  है  वस्तु  की  को  देखते  हुए

 यदि  अ्रावश्यक  समझा  गया  तो  उपाय  किये  जायेंगे  ।

 श्री  भ्र निरुद्ध  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  कुछ  डाक्टर  मरीज़ों  के  नाम  पर  स्थानीय

 उत्पादकों से  बच्चों  की  खाद्य  वस्तुएं  मंगा  कर  चोर  बाजार  को  बढ़ावा  देते  रहे  हैं
 ?

 1  भ  पुतन  :  यह  तो  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  बच्चों  की  खाद्य  और  दूध  के  पाउडर

 का  देशीय  उत्पादन  बढ़  रहा  है  ।  डाक्टरों  की  ऐसी  गतिविधियों  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  भ्रमित

 जानकारी  होगी  ?

 बो  त्रिदिव  कुमार  चौथ रो
 :  कया  कौर  नक्सली  मिल्क  आदि  तैयार  करने  वालों

 को  सरकार  ने  हाल  ही  में  भारत  में  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  की  भ्रूण  दी  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई  :  यह  सही है  ।  हाल  ही  में  पांच  योजनायें  स्वीकृत  की  गई

 हैं--दो  भारतीय  ate  तीन  विदेशी--जिन  के  भ्रनुसार  बच्चों  के  सभी  प्रकार  के  खाद्य  पदार्थ  तैयार

 किये  जायेंगे  ।

 tat |: क  रं०  कृष्ण  :  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  के  लिये  कैंटीन  स्टोर  विभाग  को  कितनी  मात्रा

 में  बच्चों  के  खाद्य  पदार्थों  का  प्रख्यात  करने  की  भ्र नुम ति  दी  गई  थी  कया  AAT  में  कोई  कमी

 की  गई  है  ?

 fait  मनुभाई  प्रतिरक्षा  कैटिच  स्टोर  के  आंकड़े  हमारे  पास  नहीं  हैं  ।  चालू  वर्ष  में

 नीति  के  श्रन्तगंत  लगभग
 ४०

 लाख  रुपये  के  बच्चों  के  खाद्य  पदार्थों  का  आयात  करने  की  अनुमति

 दी  गई  थी  ।

 थ्रो  झनिष्द्ध  ह: 1:  :  क्या  गवर्नमेंट के  ध्यान में  यह  बात  are  है  कि  डिब्बों  में  बन्द  फलों

 सब्जियों  के  दाम  देशी  निर्माताओं ने  विदेशी  प्रतियोगिता के  शत्रुभाव में  इतने  बढ़ा  दिये  हैं  कि

 जनसाधारण को  बड़ी  दिवकत  हो  गई  है  ?  यदि
 तो

 सरकार  इस  के  बारे  में  क्या  कुछ  करने  को

 सोच  रही

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  यह  बात  ठीक  है  कि  इन  दल

 इत्यादि  के  दाम  कुछ  ज्यादा  बढ़  गये  हैं

 श्री  प्रतिकूल  सिह  :  डिब्बों  में  बन्द  फलों  तथा  सब्जियों  के  भी  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :  इन  चीज़ों  से  इस  सवाल  का  सीधा  सम्बन्ध  तो  नहीं  है  ।  यह  तो

 fas  दवाइयों  पर  दौर  बेबी  फूड
 पर

 सवाल  है
 ।

 सब्ज़ियां
 व

 गैर  इस  में  कैसे  प्रा  सकती  मैं  नहीं  समझ

 सका  हूं
 ।

 लेकिन  जहां
 तक

 मेडिसिन  तथा  बेबी  फूड  वगैरह  का  ताल्लुक  कीमतें  कुछ  ज्यादा  बढ़ी

 दूसरे  शहरों  में  भी  मैं  में  देशा  हैं  और

 फिगर  को

 सो  tere  सिया  हैं  लेकिन  बहुत  ज्यादा  अन्तर

 मूल  sat  में
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 नहीं  है  ।  यह  बात  जरूर  है  कि  दिल्ल  में  खास  तौर  पर  कीमतें  बहुत  बढ़  गई  हैं  ।  जैसे  प्रभी  मेरे  साथी

 ने  कहा  कि  हम  पांच  फैक्ट्रियां  बनाने  जा  रहे  हैं
 ।

 एक  दो
 पर

 तो  काम  करीब  करीब  पूरा  हो  चुका  है
 ।

 एक  नाभा  में  दूसरी  पटियाला  में  दौर  तीसरी  ace में  ।  उस  से  इस  में  सहूलियत होगी  |

 लेकिन  मैं  ने  जो  फिगर्स  देखी  हैं  उन  को  देखने  से  पता  चला  है  कि  दाम  बढ़े  हैं  दिल्ली  में  मैं  समझता

 हूं  कि  कुछ  खास  कदम  उस  तरफ  उठाने  होंगे  श्र  हम  लोग  जरूर  इस  पर  विचार  करेंगे  कि  कौन  से
 कदम  उठाये जा  सकते  हैं  ।

 श्री  सावन  गुप्त
 :

 ये  प्रतिबन्ध  लागू  होने  से  पुर्व  इस  देश  में  बच्चे  के  खाद्य  पदार्थों  का  कुल

 कितना  stare  किया  गया  था  कौर  यह  देखते  हुए  कि  बहुत  ही  कम  वस्तुयें  बच्चों  के  खाने  योग्य

 होती  हैं  क्या  इस  बारे  में  आयात  नीति  को  कुछ  उदार  बनाने  के  बारे  में  विचार  किया  जाये  गा  ?

 चरी  मतुभाई  दाह  :  जब  APT  पर  कोई  कड़ा  प्रतिबन्ध  नहीं  था  तब  १,७०,०००,०००

 रुपये  के  माल  का  रायात  किया  गया  था  ।  हाल  ही  में  लगभग ४०  प्रतिशत  कमी  कर  दी  गई  है  ।  मैं

 ने  बताया  है  कि  wet  वर्ष  में  लगभग  Yo  लाख  रुपये  के  बच्चों  के  खाद्य  पदार्थ  ware

 करने  की  मरम्मत  दी  गई  है  ।  इस  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  आ्रावंटित  करना  सम्भव  नहीं  है  |

 सत्ता  अ्रोषधियों  का  निर्माण

 1५७५.  श्री  त०  ब०  बीटल  राव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 अल्फा  झोपड़ियों  के  निम्नलिखित  कच्चे  माल  से  देशीय  उत्पादन  करने  का  काम  किस

 अवस्था में  है  :

 (१)  अल्फा  ग्रनलान्यू ड द द

 (२)  acer  थिवजाब ';

 (३)  अल्फा

 (४)  अल्फा  मेरा जीन .

 (५)  acer  पेरी डाइव  ;  ak

 इन  के  उत्पादन  के  बारे  में  विदेशी  फर्मों  की  क्या  स्थिति है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  झर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनु बन्ध  संख्या  २२]

 प्रीत त०  विशाल  राव  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  मूल  उत्पादों  से  कोई  अल्फा  औषधि

 तैयार  नहीं  की  गई  है  ।  देशीय  मूल  उत्पादों  से  ये  औषधियाँ  कब  तक  तैयार  होने  लगेंगी ?

 fat  संतु  भाई  दाह  :  हम  जर्मेन  भर  इटली  की  फर्मों  बातचीत

 कर  रहे  हैं  प्रौढ़  ara  है  कि  इस  वर्ष  की  समाप्ति  तक  इन  शक्तियों  के  उत्पादन  की  सभी  प्रारम्भिक
 परियोजनायें  तैयार  हो  जायेंगी  श्र  आगामी  तीन  वर्ष  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति

 अथवा  तृतीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  अधिकतर  झोपड़ियां  भारत  में  तैयार  होने  लगेंगी  ।

 1Sulpha  Analanude.

 *8Suipha  Guivanidive.
 *Sulpha  Thivzob.

 4Sulpha  Merazine.
 ®Sulpha  Pyredive.

 अंग्रेजी  में
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 tat  तंगा मणि :  विवरण  से  चलता  हैँ  कि  इस  समय  केवल  दो  प्रमुख
 कम्पनियां

 ये  सत्ता  औषधियाँ  तैयार  कर  रही  हे--एक  तो  विदेशी  कम्पनी  हे  दूसरी  भारतीय  जिसे

 विदेशी  सहयोग  प्राप्त  है  ।  इन  कम्पनियों  के  नाम  श्र  उत्पादन  क्ष  rat  क्या  a? icy

 ta  मतुभाई शाह दाह  :  जो  अमरीकन  सापनाइड  से  मिली  हुई  ह  प्रौढ़

 दूसरी  में  एण्ड  बेकर  |  की  क्षमता VV. RR  टन  ऑर  एण्ड  बेकरਂ
 की  ३६.७

 टन  |

 झख  ग्रबइल्ला  को  गिरफ्तारी

 श्री  स०  Ho  बनर्जी

 ५७६.  2  सरदार  इकबाल  सिह

 श्री  सुधार

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  पाकिस्तान  के  स्थायी  प्रतिनिधि  ने  दौर  अब्दुल्ला  की

 गिरफ्तारी  के  बारे  में  ६  मई  को  सुरक्षा  परिषद्  के  सभापति  को  जो  पत्र  लिखा  था  क्या

 उसके  विरोध  में  भारत  ने  ११  १९४५८  को  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद्  को  कोई  पत्र

 लिखा  था  तौर

 क्या  इन  पत्रों  की  प्रतियां  सभा-पटल  पर  रखी  जायेंगी  ?

 |वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  ली  खां )

 )  पत्रों  की  प्रतियां  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  हैं  परिशिष्ट  अनुबन्ध

 श्याम  २३]

 fat स०  म०  बनर्जी  :  ६  मई  के  इस  पत्र  में  प्रतिनिधि  ने  लिखा  ह
 :

 के  उस  भाग  में  जिस  पर  भारत  का  कब्जा  है  क्या  हो  रहा  है  इस  बारें

 में  पर्यटकों  द्वारा  जानकारी  न  मिल  सके  इसीलिये  यह  किया  गया  ।  इस  सम्बध में  न्यूज  लैण्ड

 के  एक  पर्यटक  श्री  डोनल्ड  पे  के  कथन  का  उदाहरण  दिया  जाता  है  |  उनका  कहना  हैं

 कि

 काश्मीरी
 के  कठपुतली  प्रधान  मंत्री  बक्शी  गुलाम  मुहम्मद  जो  ४०  लाख  लोगों

 >»
 पर  बड़ी  बेरहमी  भर  डोगरा  सेना  के  साथ  शासन  कर  रहे  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  यह  सब  क्या  है
 ?

 श्री
 स०

 म०  बनो  :  क्या  न्यूजीलैण्ड  सरकार  के  पास  इसके  विरोध  में  कोई  पत्र

 भेजा  गया  ह ू  जहां  के  पर्यटक  ने  कहा  कि  .

 fae  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ऐसी  बातों  का  उल्लेख  यहां  कर  रहे  हें  ।  किसी

 ने  कोई  बेकार  सी  बात  कह  दी  होगी  ।  उसे  यहां  दोहराने  से  क्या  लाभ
 ?

 मूल  श्रंप्रेजी  में
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 फन्नी  स०  स०  बनर्जी  यह  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  में  उसी  में  से  पढ़  रहा

 हूं  ।

 farm  महोदय  क्या  किसी  अन्य  व्यक्ति  की  यह  राय  सभा-पटल  पर  रखी  गई

 श्री  स०  स०  बनर्जी  :  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधि  द्वारा  लिखें  गये

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  में  यह  लिखा  है  ।  में  केवल  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया

 इन  टिप्पणियों  का  विरोध  किया
 गया  था

 ?  कौर  उसे  ऐसी  बातें  क्यों  कहने  दी  गईं  ?

 शी  सादत  अली  खां  किसी  साधारण  व्यक्ति  के  कथन  को  हम  इतना  महत्व

 fat स०
 म०  बनर्जी

 :  उसने  कहा  कि  काश्मीर  में  कठपुतली  सरकार  है  क्या  इस

 सम्बन्ध  में  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ?

 महोदय  इसे  सभा-पटल  पर  रखने  की  झ्रावस्यकता  नहीं  थी  ।

 faa  मंत्री  र  वैदेशिक-कायम  मंत्री  जवाहरलाल  :  माननीय  सदस्य

 उसਂ  पत्र  में  से  उदाहरण  दे  रहे  हें  जो  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  पाकिस्तान  सरकार  के  स्थायी

 प्रतिनिधि  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  लिखा  था  कौर  जिसका  उत्तर  हम  ने  दिया  ।  प्रश्न  के

 उत्तर  में  कौर  माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रार्थना  करनें  पर  दोनों  पत्रों  की  प्रतियां  सभा-पटल  पर

 रख  दी  गई  ।  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधि  कई  प्रकार  के  वक्तव्य  देते  रहते  हें  ।  उसके  लिये

 हम  जिम्मेदार  नहीं  ।

 fat  स०  ०  इनको
 :

 मेरा  प्रश्न  बड़ा  साधारण हैं  «

 age  प्रताप
 :

 काश्मीर  के  बारे में  शेख  भ्रब्दुल्ला  की  ae  मेरी  योजनायें

 up  सी  थीं  ।  उन्हें  कब  रिहा  किया  जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  यह  इस  wet  से  उत्पन्न  नहीं  पिता  ।
 जी  AN

 शी  हेम  बरुआ  ये  देखते  हुए कि
 श्री  डोनल्ड  जैसे  पर्यटकों ने  हमारे  देश

 के  खिलाफ  जो  बातें  कही  हैं  उसका  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधि  दुरुपयोग

 करेंगे  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  भ्रमणा  काश्मीर  राज्य  को  क्यां  मंत्रणा  दी  है  जिस  से

 qe
 दक

 परिवहन

 को  इस  प्रकार  नियंत्रित  तथा  विनियमित  करें  जिसे  हमारा  हित  हों

 नहीं

 जवाहरलाल  नेहरू  माननीय  सदस्य  को  मालूम  होगा  कि  हम  अनुचित

 कार  नहीं  जमाते  ।  हम  अपने  विरोधियों  को  भी  अपने  खिलाफ  राय  व्यक्त  करने  के  अवसर क
 देते  हैं  ।

 सरकारी  इमारतों  की  सजावट

 1५७८.  श्री  राधा  रमण  :  क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  इमारतों की  सजावट  के  लिये  विभिन्न  कलाकृतियों  की  सिफारिश

 करने  वाली
 मंत्रणा  समिति  ने  कोई  सिफारिशें  की  हैं  ;

 मिल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  समिति  ने  किस  प्रकार  की  सिफारिशें  की  हें  ;  कौर

 क्या  सरकार  ने  उन  सिफारिशों  पर  कोई  निर्णय  किया  है
 ?

 श्रीवास  और  eae  उपदेशो  अनिल  कु०  जी

 al  |

 समिति  ने  उन  सरकारी  इमारतों  की  एक  प्रयोगात्मक  सूची  तयार  की  हैं
 जो

 दिल्ली  में  ही  हे  कौर  जिनहें  चित्रों  कौर  वृत्तियों  ग्राही  सजाया  जायेगा  ।

 नहीं  ।

 vat  राधा  रमण  :  क्या  इस  समिति  को  सजावट  पर  होने  वाल  व्यय  का  अनुमान

 बताने  का  भी  ग्रन्थकार  हू  कौर

 क्या  पंचवर्षीय
 योजना

 अथवा
 मंत्रालय के  प्राय-व्यय  क

 में  इसके  लिये  व्यवस्था  की  गई  है

 अनिल  कु  ०  चन्दा  यह  तो  स्वाभाविक  &  कि  जब  कोई  समिति  सिफारिशें

 करती  हैं  तो  उसकी  लागत  का  भी  श्रीमान  बताती  है  ।  इसके  लिये  एक  सीमा  निर्धारित

 की गई  हे  कौर  हमें  उसके  भीतर  ही  खर्च  करना  है  ।  परन्तु  विशेष  परिस्थितियों में  हम  उस
 a

 q  अधि  खच  कर  सकते  हें  ।

 16.11  राधा  रमण  :  क्या
 सरकार  यह  विचार  कर  रही  ह

 कि
 ओपन  देश

 क  कुछ

 कलाकारों  जिनकी  श्राथिक  हालत
 भ्रमणी

 नहीं  इस  कार्य  के  लिये  नियुक्त  कर  लिया

 जाये  ?

 tat  प्रतीत  कु०  चन्दा  जी  हां  ;  यह  योजना  भारतीय  कलाकारों  द्वारा  ही

 कार्यान्वित  की  जायेगी  प्रौढ़  हम  नवयुवक  कलाकारों  को  प्राथमिकता  देंगे  ।

 श्री  हेम  बरुआ  क्या  सरकारी  इमारतों  की  सजावट  aw  लिये  faniw  करने

 वाली  समिति  ने  बेकार  BY  सजावट  को  हटाने  की  भी  सिफारिश  की  है
 ?

 समिति  का  काम  '  सरकारी  इमारतों  की  सजावट  क श्री  अनिल  Fo  चन्दा

 लिये  सिफारिशें  करना  ह  न  कि  विमान  सजावट  की  वस्तुष्नों  को  हटाने  का
 ।

 सेठ  गोविन्द
 दास

 :  जहां तक  इन  कलाकारों के  चुनावों  का  सम्बन्ध  WT
 सरकार

 उनका
 चुनाव  शांति  निकेतन  कौर  काशी  में  जो  कुछ  बहुत  प्रसिद्ध  कलात्मक  केन्द्र  हैं  इन

 aq  गैर-सरकारी  संस्कारों  से  भी  पूछ  कर  करेगी  ?

 अनिल  कु०  चन्दा  इस  समिति  में  भारत  की  कला  संस्थानों के  मुख्य  हें
 शान्ति  निकेतन  का  शी  wa  प्रतिनिधि  है  ।

 उबर  का  रायात

 r*
 woe  रदार  इकबाल  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  कि  उत्तरी  कोरिया  ने  भारत  को  gate  का  संभरण  करने

 की  की  है  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  इसे  स्वीकार  लिया  गया  है  ;

 ज
 क्या  इस  बारे  में  उत्तरी  कोरिया  के  साथ  किसी  करारे  पर  हस्ताक्षर  किये  गयें

 ए  कौर

 यदि  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  तो  इस  करार  की  मुख्य-मुख्य

 े  SOR |
 ary  नगों  \. re वाणिज्य  मंत्रो  जी  हां  ।  उत्तर  कोरिया  के  लोकतन्त्रात्मक

 गणराज्य  से  sate  के  संभरण की  पेशकश  हुई  थी  ।

 aire  मामला  विचाराधीन
 है

 ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 सरदार  इकबाल  उत्तरी  कोरिया  ने  किस  प्रकर  के  उर्वरक  को  कहा
 a

 a

 fat  का तू नगों  :  उन्होंने  ५,०००  टन  अधिनियम  सल्फेट  देने  को  कहा  है  ।

 सरदार  इकबाल  fag  :
 देवीय  ज उचवरंक  के  मूल्य  से  इस  उर्वरक  का  मूल्य

 अधिक  होंगा  या  कम  ?

 पुन्नी  कानूनों  :  यह  मूल्यों  की  तुलना  का  सवाल  नहीं  है  ;  यह  उपलब्ध
 होने

 नौपरिवहन  का  सवाल  हैं

 tat  रामनाथन  चेट्टियार  यह  देखते  हुए  कि  हमार  दश  में  उर वंक  की  अराधी

 से  भ्रमित  मांग  पुरी  नहीं  रही  सरकार  उत्तर  कोरिया  के  समेत  सभी  संसाधनों  से

 उवरंक  का  के  लिये  कया  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  विदेशी  मुद्रा  की  कसी  के  कारण  श्रायात  बहुत  सीमित है  ।

 रूरकेला  परियोजना

 1५८०,  क्या  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कार  मंत्री  यह  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  के  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  करने

 sire  उड़ीसा  सरकार  के  साथ  इस  समस्या  पर  बातचीत  करने  के  लिये  भारत  सरकार  का

 एक  अधिकारी  १९४५८  में  रूरकेला  परियोजना  क्षेत्र  गया  था  ;  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  हैं  ?

 पुनर्वास  ato  तौर  ह  जी  git  ऐस

 प्रतीत  हुआ  है  कि  वहां  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  की  शीघ्र  कोई

 ara नहीं  है

 ्र ग्रेजी  में
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 श्री  संभाला  :  कया  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  बसाने  के  लिये
 ~

 दलदल  क्षेत्रों  में  wfa-ataret  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  मिदनापुर  जिलें  में  कोई

 योजना  बनाई  जा  रही  हैं  कौर  यदि  तो  इन  व्यक्तियों  को  किस  सीमा  तक  mara  मिल

 सकेगा  ?

 मंत्रो  मेहर  चन्द  यह  wer  उड़ीसा  से  सम्बन्धित  है  शर

 माननीय  महोदय  wa  सहसा  पश्चिमी  बंगाल  के  बारे  में  पूछने  लगे  हे  ।  विस्थापित  व्यक्तियों

 के  पुनर्वास  के  लिये  एक  योजना  है  श्र  मिदनापुर  जिले  में  भूमि  अधिगृहित  की  जायेगी  |

 अध्यक्ष  महोदय  हम  एक  विशिष्ट  seq  दूर--व्यापक  प्रश्न  की  कौर  जा

 ट् रह  थ ज  हमें  रूरकेला  तक  ही  सीमित  रहना  चाहिये  ।

 पत्नी  संगण्णा  यह  उसी  योजना  के  सिलसिले  में  है  जो  वहां  बनाई  जा  रही

 उसी  सम्बन्ध  में  में  ने  प्रदान  पूछा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  केवल  रूरकेला  से  सम्बन्धित  ।

 पानी  त्रिदिव  कुमार  चोथ री  क्या  रूरकेला  इस्पात  कारखाने में  पूर्वी  पाकिस्तान  के

 दारणाध्थियों  को  अकाल  श्रमिकों  के  रूप  में  प्राथमिकता  देने  की  कोई  योजना  3  क  क्या

 इस  विषय  में  कोई
 बातचीत  हुई

 थी  ?

 पश्न  मेहर  चन्द  खन्ना  हमारे  एक  अधिकारी  नें  रूरकेला  इस्पात  कारखाने  के  एक

 प्रभारी  अधिकारी  से  इस  विषय
 में

 बातचीत  की  थी  ।  उन्होंने  विस्थापित  व्यक्तियों  को  बसाने

 के  लिये  पर्याप्त  सहानुभूति  व्यक्त  की  किन्तु  उनकें  सामने  दो  कठिनाइयां  हैं  ।  पहली

 स्थानीय  विस्थापित  व्यक्ति  कौर  फिर  वहां  की  जनता  ।  किसी  भी  शरणार्थी  को  नियोजन

 करने  के  पूर्व  पहले  इनका  ध्यान  रखना  पड़ता  हैं  ।

 पढ़ो  कया  रूरकेला  इस्पात  कारखाने  में  जाने  वाल  विशष  अधिकारी  की

 उड़ीसा  सरकार  से
 चर्चा  हुई

 प्रौर
 यदि

 तो
 चर्चा  का  क्या  परिणाम  है  ?

 a  ?
 अध्यक्ष  महोदय  :  किस  विषय  की  चर्चा  से  अभिप्राय  ह

 ्रो  पड़गा  सूर केला  परियोजना  में  लोगों  को  बसाने  के  बारें  में  |

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  राज्य  सरकार  से  चर्चा  का  उत्पन्न  नहीं  होता  ह  ।

 यह  चर्चा  केन्द्रीय  पुनर्वास  मंत्रालय  के  अधिकारी  भ्र  ear  कारखाने  के  प्रभारी

 के  बीच  हुई  थी
 ।

 पटसन  उद्योग

 पाशव १.
 श्री  त्रिदिव  कुमार  चोरो  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 ? क्या  १८  भि  ५८  को  भारतीय  पटसन  मिल्ज  एसोसिएशन  कलकत्ता

 में  समाचार-पत्रों  को  दिये  गये  उस  वक्तव्य  की  कौर  सरकार  का  ध्यान  avatar  em  है

 जिसमें
 अन्य  बातों  के

 साथ
 साथ  किया  गया  था  कि

 मे  में  क
 को

 दी  ल  ग्रंग्रेजी  में
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 गिरावट  की  प्रवृत्ति  से  सामान्य  तथा  पटसन  उद्योग  विपणन  केन्द्रों  में  अर्थ-व्यवस्था  क्षीण

 हो  गई  हे  श्र  तैयार  की  गई  sey  के  शीघ्रतापूर्वक बढ़ते  हुए  स्टाक की
 समस्या

 आजकल  पटसन  मिलों  के  सामने  प्रस्तुत  हो  गई  है

 क्या  सरकार  ने  इस  दिशा  में  स्थिति  का  स्वतंत्र  निर्धारण  किया  है  श्र  यह

 बात  निश्चित  की  हैं  कि  अमेरिका  में  की  मांग  में  कमी  होनें  प्रभाव  स्टाक

 इकट्ठा  होन  पर  कहां  तक  पड़ा  ऑर

 उपरोक्त  कारण  अथवा  अन्य  किसी  कारण  से  कितनी  पटसन  मिलें  बंद  हुई

 वाणिज्य  मंत्री  सरकार  ने  वक्तव्य  देखा  हं  ।

 पूर्व  वर्षों  की  तुलना  में  asa  PENG  तक  स्टाक  में  वृद्धि  नहीं  हुई

 ह  ।  मई  प्रौढ़  जून  exe  में  स्टाक  की  वृद्धि  कारण  ह  (१)  ड ए अजेंण्टीना  में  पटसन

 निमित  वस्तुभ्नों  के  पर  wafers  (२)  मिस्र  में  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी

 कठिनाइयां  (3)  गोदी  ae  (४)  अमेरिका  में  भावों  में  गिरावट  ।  अमेरिका  में

 भावों  की  गिरावट  के  फलस्वरूप  स्टाक  एकत्रित  होने  की  निश्चित  सीमा  निर्धारित  करना

 सम्भव  नहीं हें  ।

 इस  कारण  एक  भी  मिल  बंद  नहीं  हु  है  ।  जनवरी  gx  में  अरन्य  कारणों

 q  आठ  मिल  बंद  हो  गये  ह

 स श्री  त्रिदिव  कुतार  चौधरी  अमेरिका  Xl  की  वार्षिक  मांग  कितनी

 शर  इस  वर्ष  हमने  कितनी  मात्रा  में  इसे  बेचा  z
 ?

 fat  कानूनगो  Pex  म  ३१०  लाख  गज  बेचा  है  ॥  284s  में  मई  तक

 लगभग  ३४६०  | गज  बेचा गया  हैं

 फ्लो  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  क्या  सरकार  ने  इस  बात  पर  ध्यान  दिया है  कि  विश्व

 बाजार  में  कृषि  उत्पादों  के  विषय  में  सामान्य  गिरावट  है  बाप  कौर  पटसन

 की  मांग  में  कमी  अ्रनिवायं  हैं
 ?

 क्या  इस  अवस्था  ga  कल्पना  की  गई  थी  कौर  यदि

 तो  बे  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  कर  रहे

 पंथी  कानूनगो  :  आस्ट्रेलिया  सदन  कई  देशों  में  अनावृष्टि  के  कारण  बदलाव की  मांग
 bass

 में  कमी  की  सम्भावना  है  ।  किन्तु  सरकार  नये  बाजारों  को  पढ़ने  कौर  वर्तमान  बाजारों  a

 मांग  बढ़ाने  के  लिये  यथासम्भव  प्रयत्न  कर  रही  हूं  |

 श्रन्तरष्टीय  श्रम  सम्मेलन

 uss.  श्री  अरविन्द  घोषाल  क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  से  हंगरी  के  प्रतिनिधि  मण्डल  को  निकालने

 भारत  सरकार  के  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  क्या  रुख  अपनाया  था

 faq  उपमंत्री  प्राचीन  :  भारत  सरकार  के  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  हंगरी

 के
 प्रतिनिधि

 मण्डल  को
 निकालने

 के
 की  विरुद्ध

 मत  दिया  था  ॥
 ees

 fast  wast  ह  ०  | 1

 "Burlap.
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 हरविन्द  घोषाल  यह  विषय  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  समक्ष  रखने
 की

 ल

 क्या  झ्रावश्यकता  थी  जब  कि  हंगरी  ्य  राष्ट्र  संघ  का  सदस्य  हं

 tat  आबिद  att  :  कुछ  प्रतिनिधि  मण्डलों  ने  हंगरी  के  प्रतिनिधि  मण्डल  क

 राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  में  भाग  लेने  पर  झ्रापत्ति  प्रकट
 की  इसीलिये  मतदान  किया

 गया

 tat  जानिब  कुमार  चौधरी  matey  श्रम  सम्मेलन  में  हंगरी  क  प्रतिनिधि

 मंडल  की  उपस्थिति पर  कछ  प्रतिनिधि  मण्डलों  द्वारा  भ्रांति  उठाने  के  कया  कारण  हैं
 ?

 fat  आबिद  चलो  उन्होंने  कहा  कि  प्रतिनिधि  मण्डल  जनता  का  प्रतिनिधित्व

 नहीं  करता  हैं  क्योंकि  वहां
 की

 वर्तमान  सरकार  प्रतिनिधि  सरकार  नहीं  हू
 ।

 खारे  पानी  के  सोते

 1५८६  डा०  TH  सुलग  सिंह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 मांग  करेंगे  कि

 में  मण्डी  के  निकट  मै गाल  के  आ्रासपास
 क्या  यह  सच

 ह  कि
 हिमाचल  प्रदेश

 में

 खारे  पानी  के  WAH  सोते  हें

 यदि  तो  क्या  लारे  पानी  वाह  क्षमता
 का

 निर्धारण  किया  गया

 ) ह

 यदि  भाग  का  उत्तर  स्वीकार  तो  खारे  पानी  का  औसत  प्रवाह

 प्रति  मिनट  कितना हे  ह

 इस  खारे  पानी  का  कितना  भाग  नमक  में  परिवर्तित किया  जाता  ;  और

 खारे  पानी  के  सम्पूर्ण  त्रोत  का  नमक  बनाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास

 क्या  प्रस्ताव हू

 ब
 faa  मंत्री  मतुभाई  vy

 श्र  हां  ।

 ६०
 गैलन  प्रति  मिनट

 |

 लगभग  ५  प्रतिशत ।

 संपर्क
 कौर  स्फटा मक

 के
 एक  नये  सैट  No  पता  प  जिनका  निर्माण

 आजकल  प्रगति
 पर

 खारे  पानीਂ  की  बढ़ती  हुई  मात्रा
 के

 प्रयोग  करने  का  विचार  हैँ  ।

 पडा०  राम  सुलग  सिह  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  लगभग  ey  प्रतिशत

 खारा  पानी  व्यास  नदी  में  मिल  जाता  हे  ।  सरकार  इस  खारे  पानी  को  नमक  में  परिवर्तन

 करने  की  योजना  कब  तक  बनायेंगी
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह  जब  नये  संघनक  स्थापित  र  1Q4y  जायेंगे  तो  इसका  adara

 उत्पादन २,१००  से  बढ़कर  १०,००० मन  हो  जायेंगी |

 मूल  अंग्रेजी  में
 ‘Condensers  and  Crvstallizers
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 कपास  का  AQT

 ole
 t  ¥you,  श्री  त्यागी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उधोग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 PeYO-XS  में  कुल  कितनी  कीमत  की  कपास  आयात  की  गई  हूं

 PENT-KE  REXE-Lo  में  कितनी  कपास  आयात  करने  का  विचार  हैं  :

 गत  ag  उच्च  a  सुपर फाइन  कितनी  मात्रा  में
 a

 कितने

 मूल्य  का  उत्पादित  किया  गया  था  site  प्रत्येक  किस्म
 का

 कितना  कपड़ा  बाहर  भेजा  गया

 कौर

 क्या  सरकार  कपास  के  निर्यातकों के  लिये  यह  अनिवार्य  करने  का  विचार  रखती

 है  कि  वे  जितनी  कीमत
 का

 कपास  मंगाते  हैं  उतनी  ही  कीमत
 का

 कपड़ा  बाहर  भेजें
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )
 :  से  भ्रमित  जानकारी  देने  वाला

 टिप्पण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  अत बन्ध  संख्या  २४]

 शी  त्यागी
 :.

 सरकार  बारह  महीने  रहने  वाली  २५  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा
 की

 हानि
 को

 किन  आधारों पर  श्रौचित्ययुक्त  समझती  है  ।  यह  हानि  भारत  में  उच्च  कौर
 ्य

 सुपर फाइन  कपड़ों
 क  खपत  स

 सम्बन्धित  ate  यह  विलास  की  एक  ऐसी  वस्तु  जिस

 से  बचा
 जा  सकता  है  ।

 सहोदर  :  TTT
 क्या  मंशा  हैं  ।  क्या  हम  उच्च  सुपरफाइन  वस्त्रों

 का  प्रयोग  ही  न  करें  ?

 त्यागी  विवरण  यह  प्रकट  हैं  कि  सरकार  देश  भीतरी  खपत  के  लिये

 उच्च
 शरर

 सुपर फाइन  कपड़ा  बनाने  की  दृष्टि  से  हर  वर्ष  विदेशी  कपास  का
 कर

 रही  है  ।  इसका  शायद  ही  निर्यात  किया  जाता  at  शर  यह  केवल  ग्रान्तरिक खपत के खपत  के  लिये

 है
 ।

 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  भ्राता  कि  राज  के  ~ ee c  युग  में  भारत  में  उच्च  we
 सुपर फाइन  कपड़े  के  प्रयोग  के  लिये  सरकार

 हर  वर्ष  २५  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की
 हानि  क्यों  सहन  करती  है  ?

 ey
 poaraa  सहोदर  :  माननीय  सदस्य  यह  बजट  वाद-विवाद  के  दौरान  कह  सकते

 हं  |

 श्री  त्यागी
 :  मेरी  आशंका  हैँ  कि

 स  a

 ने  नी  fe
 महोदय :  माननीय सदस्य  केवल  जानकारी  के  लिये  प्रश्न  पूछ  सकते  हे त  सम्बन्धी wa  न

 पूछें
 ।

 यदि  माननीय  सदस्य  यह  सुझाव  दे  रहे  हैं  कि
 हम  ऐसे  वस्त्र का  प्रयोग  करें

 भविष्य  में
 जिसके

 लिये  कपास  देश  में  ही  पैदा  होती  है
 तो  इस  पर  चित्त विधेयक  झर  बजट  के

 समय  चर्चा  हो  सकती  है
 पं श्री  त्यागी  :  क्या

 देश  में  रायात  की  जानें  वाली  कपास  केवल  भीतरी  खपत
 ~

 लिये  आवश्यक  वस्त्र  के
 क

 ae
 निर्माण  में  ही  काम  ait  हैं  थ आम

 मूल  अंग्रेजी
 1Fine
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 भी  कानूनगो  :  यह  कुछ  में  निर्यात  भी  होती हैं
 |  किन्तु  विदेशी कपास  क

 आयात  की  पृष्ठभूमि  में  मुख्य  भावना ae  रही  कि  लम्बे  रेशों  वाली  कपास  उत्पादन

 wed
 बालें

 देशों  सें  बावा  arene  es  fet

 ot

 तक
 हम

 तम ara  देशों  से  कपास  नहीं  खरीदेंगे  उन्हें  हम  बेच  भी  नहीं  सकते  हैं  |

 स०  स०  बनर्जी  :  क्या  कोस  मध्यम  कपड़ा  विदेशों  में  अच्छी  मात्रा  में

 जा  रहा  श्र  यदि  तो  क्या  उसके  निर्यात  से  हमार  यहां  संचित  स्टाक  में  कुछ  कमी

 दोगी
 ?

 भी  कान  तगो  अब  कपड़ों  का  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  लड़खड़ा  रहा  है  |

 श्री  त्यागी  में  उन  मिस्री  देशों  से  हमारे  व्यापार  का  श्रीपाल  AMAT  चाहता
 a
 ५  जहा स  ह  विदेशी कपास  मंगात  हैं  ।

 श्री  कान नगों  मर  पास  जानकारी नहीं  म  यह  माननीय  सदस्य  को

 पम्रध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहत  हैं  कि  क्या  हम  रूई

 उसक  से  नहीं  बच  सकतें  हैं  ।  क्या  लम्ब  बाली  कपास  -  भारत म

 ही  उगाने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किये  गये  हैं
 ?

 श्र  कान नगों  :  लम्ब  रसे  वाली  कपास  इसी  देश  में  पदा  करने  के  लिये  प्रयत्न

 किये  जा  रहे  हैं  प्रौढ़  इसकी  प्रगति  सन्तोषजनक  रही  है  ।  इस  समय  हम  लम्ब  रेशे  वाली

 छुक  लाख  कुछ  गांठें  उत्पादन  कर  रहे  हैं  जब  कि  विभाजन  क  पश्चात  इसका  उत्पादन

 कुछ  नहीं  था  |

 as  गोविन्द  दास  क्या  यहां  पर  जितने  लम्बें  सूत  की  रूई  का  उत्पादन  होता  हैं

 उसके  अ्रनपात  में  बाहर  से  जो  रूई  मंगाई  जाती  क्या  कुछ  कम  हो  रही  हैं  या  वह

 ay  भी  बढ़  रही

 श्री  कानों  :  हमारा  उत्पादन  जितना  बढ़ता  जायगा  उतना  ही  वह  कम  होती  जायगी

 हमारा  उत्पादन  अभी  ज्यादा  नहीं  बढ़ी  है
 ।

 पानी  त्यागी  भारत  से  बाहर  निर्यात  किये  वालें  कोर्स  श्र  मध्यम  कपडे

 की  कीमत  हर  वर्ष  लगभग  ४०  करोड़  रुपये  होती  हे  ।  क्या  मिस्र  ake  सुडान के  प्रत् ति रिक्त

 अन्य
 स्थानों  में  इस  कोस  मध्यम  कपड़े  के  विपणन

 क
 लिये  बाजार  ढूँढ़े  गये  है

 तथा  बहादुर  faa  के  ग्र ति रिक्त

 हम  अन्य  देवों  को  भी  मध्यम  wt  कोस  कपड़ा  भज  रहें  हें  ।  में  नीति  सम्बन्ध  प्रश्न  की

 चर्चा  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
 श्रीमान्  मैं  प्राप्ति  थि  प्राप्त

 कर
 श्री  त्यागी  से  यह

 हूं  कि  यदि  विदेशी  sore
 को

 आयात  रोक  दिया
 जाये

 या
 उस

 पर  प्रतिबन्ध  लगा

 दिया  जाये  तो  उन  सब  मिलों  का  कया  होगा
 जो

 उच्च  कौर  सुपर फाइन  कपड़ा  बता  रहे

 हम  एकदम  यह  श्रायात  नहीं  रोक  सकते  हमारा  लक्ष्य  इसी  देश  में  कच्चा  सामान  पैदा

 करना  हैं  किन्तु  इसके  लिये  समय  चाहिये

 ।

 बिदेशी  वस्त्र

 पर

 एकदम  प्रतिबंध  लगाने
 का

 है  बम्बई
 शर

 अहमदाबाद  के  मिलों
 को

 बंद
 कर

 देना  । बिन  धमा

 oe  अ्रंग्रेजी  में
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 सेठ  गोविन्द  दास  क्या  इस  बात  का  कोई  प्रयत्न  हो  रहा  है  कि  जितना  हम  अच्छी

 कोहेन  का  माल  तैयार  करत  हैं  वह  प्रभी  कवल  कुछ  थोड़े  से  देशों  को  जाता  तरह  अन्य

 केलों  में  भी  जाये  और  क्या  इस  प्रकार  का  कोई  प्रबल  हो  रहा  हैं  F  कौन  स  ददा

 हैं  जिनमें  fe  इस  कपड़े  क  भेजने  का  प्रयत्न  हो  रहा

 श्री  कान नगों  :  टेक्सटाइल  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  कौंसिल  इसीलिए  बनाई  गई  हैं  और  वह

 सब  मुल्कों  में  निर्यात  करने  की  चेष्टा  कर  रहीं  है  लेकिन  हालत  यह  है  कि  इस  साल  चीन
 ् शर  जापान  ने  जो  माल  भेजा  उसकी  कीमत  बहुत  कम  हो  गई  है  ate  हमारी  कीमत

 ज्यादा हो  गई  है  ।

 पश्चिमी  जमनी  के  साथ  यापार

 +

 Sf  सरदार  इकबाल  सिंह :
 FUSE.

 श्री  बीरेन  राय

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिमी  जर्मनी  के  साथ  PEXG-US  में  भारत के  व्यापार की  कमी  को  दूर

 करन  क  लिय  क्या  कार्यवाही  की  गई  अर

 पश्चिमी  जमनी  को  निर्यात  wie  वहां  के  रायात  क  बार  में  क्या  विमान

 अवस्था  =?

 वाणिज्य  मंत्रों  कानू  :  पश्चिमी  जमनी  को  भारतीय  नियति  में

 बद्धी
 करने

 क
 लिये  सरकार  नें

 ate
 उपाय  किये  नियति  बढ़ाने  के  लिय  जो  मुख्य  मुख्य

 कदम  उठाये  गये  हैं  उन्हें  बताने  वाला  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है

 परिशिष्ट  श्रतुबन्ध  संख्या  २५]  omar  कि  सम्पूर्ण  देशों  से  mera  में  कमी  करन
 के  लियें  जो  कार्यवाही  की  गई  है  कदम  उठाये  गये  हैं  वह  पश्चिमी  जर्मनी  क  साथ

 हमारे  व्यापार  की  कमी  दूर  कर  देंगे  ।

 पश्चिमी  जमनी  को  की  जाने  वाली  भारतीय  aequi  के  निर्यात  में  frat
 कुछ

 महीनों  में  १९५७  की  ate  कुछ  कमी  हो  गई  हैं  ।  इसका  कारण  cat  यूरोप  में  मुख्यत

 आर्थिक  गिरावट  ait  औद्योगिक
 गतिविधि  की  मंद  गति  है

 ।  इस
 अवधि  में  परिश्रमी  जर्मनी

 से  जानें  वस्तुओं  में  भी  कमी  हो  गई  है  और  पूर्ववर्ती  अवधि की  अपक्ष  अन्तर  साधारण

 तौर  पर  कम  ही  है  ।

 इकबाल  fag :
 कभी  तक  जो  उपाय  किये  हैं  उनसे  परिणाम

 निकला हैँ  ?

 श्री  कानूनगो  :
 अभी  कोई  उल्लेखनीय  परिणाम  नहीं  निकला  है  एक

 बात
 यह

 स्मरण  रखना  है
 कि

 chat
 qa

 के  aaa  में  पर्याप्त  वृद्धि  हो  गई  है

 यह
 PEYW-NY

 में  ४०  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  PEXV-NS 7 ~  में
 १२४

 करोड़  रुपयें  हो  गया

 हँ
 ।  कहू  at  ate  बढ़ेगा  क्योंकि  हमें  पश्चिमी  जयंती  से  भारी  मशीनों  के  उपकरण  मंगाना

 ह  ।

 wae  मे
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 सरदार  smart  fag:  क्या  पश्चिमी  जर्मनी  में  व्यापार  संवर्धन  परिषद  स्थापित

 की  गई  है
 ?

 put  का तन गों
 :

 कभी  यह  स्थापित  नहीं  हुई  है  ।  यह  बहुत  शीघ्र  कार्य  प्रारम्भ

 करेगी  ।

 fat  तंगामणि  :  विवरण  से  मालूम  होता  हैं  कि  cheat  जर्मनी  की  सरकार

 हथकरघा  वस्तुएं  बचन  क  लिय  भारत  को  सहायता  देने  के  लिये  विशेषज्ञों  की  सेवाएं

 की  ke
 i  ।  इसके  परिणामस्वरूप  हथकरघा  निर्मित  के  निर्यात  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 श  का तूत गों  :  परिश्रमी
 जमाने  के  विशेषज्ञ  ait  तक  यहां  नहीं  जाये  हैं  ।

 facet  इकबाल  fag:  मुझे  मालूम  हुमा  है  कि  हथकरघा बोर्ड  oft  जर्मनी

 में  केन्द्र  स्थापित  कर  रहा  है  ।  at  तक  कितने  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैँ
 ?

 मंत्री  सुभाष  :  तीन  में  से  केन्द्र  स्थापित  गय

 हैं  wr  एक स्थापित  किया  जानें  वाला  हैं  ।

 दावती-चालित  करघों  का  निर्यात

 1४५६४.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  atforsa  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 क्या  यह  सच  है  कि  शक्ति  चालित  करघे  जम्मू  तथा  काइमीर  राज्य  से

 के  पूर्वी  भाग  में  बदल  दिये  गये  हैं  ;  ar

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  सरकार  से
 ~  ~

 भविष्य में  उस  राज्य  से  भारत  के  किसी  अरन्य  राज्य  में  शक़्तिचालित करघे  भजन  के

 परमिट न  करने  के  लिये  कहा  है  ?

 वाणिज्य  कानूनगो )
 are  जी  हां  ।.

 झल्वुसिनियम
 सेलम

 1

 तंगामणि  :

 1*४५६६.  ‘Lat
 वारियर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 फ्रांसीसी  विशेषज्ञों  ने  मद्रास  राज्य  में  सेलम  में  अ्रल्युमिनियमਂ

 फैक्टरी  की  स्थापना  के  भविष्य  के  बारे
 में

 प्राथमिक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि
 तो  उपरोक्त  फैक्टरी  ores  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 शौर

 wal  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 मूल  ats  में
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 उद्योग  मंत्रो  सुभाष  :  सें  लोक  सभा  पटल पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  परिशिष्ट  अनुबन्ध  वाया  २६]

 श्री  तेलमणि  :  से  प्रकट  है  कि  एक  फ्रांसीसी  साथ  ने  प्राथमिक  सर्वेक्षण  किया

 हू  ्र  प्रतिये  प्रस्तुत  कर  दिया  हैं  ।  उन्होंने  शिवराय  पहाड़ियों में  बाक्साइट  के  संसाधनों  क

 बार ेमें  भी  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  .  कर  दिया है  ।  प्रस्तावित  सशस्त्र  के  सम्बन्ध  काम  कब्

 प्रारम्भ  किया

 श्री  मत  भाई  जैसा  मेंने  विवरण  में  बताया हैं  जो  साथ  इस  सयंत्र  की  स्थापना

 में  रुचि  ले  रहा  हँ  उसने  अभी  हमार  सामने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किये  हैं  ।  ज्यों  ही

 प्रस्ताव  हमारे  सामन  श्रायेंग  हम  ata  ही  उन  पर  विचार  दर

 पथी  तंगामणि  :  विवरण  मालूम  होता हैं  कि  कुछ  गेर  सरकारी  साथ  भी  उसमें

 अत्यधिक  रुचि  wade  |  क्या  यह  भी  सच  नही ंहैं  कि  मद्रास  के  उद्योगपति  से  इस

 विषय  की  चर्चा  किये  हए  से  अधिक  गजर  सकें  हैं  यह  बातचीत  दक्षिण

 रत  मिल  मालिक  संस्था  के  एक  अध्यक्ष  से  हई  थी  यहां  wear  बाहर  से  ऋण  प्राप्त

 करने के  लियें  कदम  क्यों  नहीं  उठाये  गये  हैं
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  आरम्भिक  अवस्था  में  जेसा  सदन  को  मालूम  यह  विशिष्ट

 परियोजना  गेर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  स्थापित  करनें का  विचार  किया  था  कीन्स  नवीन

 गतिविधियों शौर  साधनों  की  कमी  के  कारण  हमने  प्राइवेट  कार्य  को  इसमें  रुचि  प्रदर्शित  करने

 की  श्रुति  दे  दी  ।  इसमें  रुचि  रखनें  वाला व्यक्ति  इटली  गया  है  ।  उसके  विशेषज्ञ  भी
 वहां

 गया  अरब  इस  समय  बातचीत  कर रहे  गम्भीर  वार्ता  चल  रही है
 कौर  मुझे  अदा

 फेंकी  वे  शीघ्र  ही  परियोजना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 श्री  तंगामणि  :  क्या  सरकार  ने  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  ag  रिपोर्ट  देखी हैं  कि

 मद्रास  के  उद्योग  मंत्री के  WAAL  १०,०००  टन  वाले  संयन्त्र  १२  करोड़  रूपये  खच  होंगे

 तथा  विदेशी  साथ  भारतीय  उद्योगों  के  साथ  सहयोग  करने  के  लिये  तत्पर  हैं  अर  मशीनें

 खरीदनें  क  लिये  विदेशी  मुद्रा  के  aa  की  पूर्ति  वही  म  जानाना  चाहता हैं  कि  मद्रास

 के  मुख्य  मंत्री  किन  विदेशी साथ  के  बारे  में  यह  बात  कह  रहें  थे
 ?

 गी  सन भाई  शाहू  :  मद्रास  के  मंत्री  जब  यूरोप  यात्रा  से  लौट  तो  में  स्वयं  उनसे  मिल

 चुका  जब  हमन  मद्रास  सरकार  से  सम्पकं  स्थापित  किया  कौर  यह  बताया  कि  इस

 परा ह् विषय  में  रूखी  रखने  वाला  प्राइवेट  साथ  ही  भारत  सरकार  से  बातचीत  करेंगा  तो
 सम्पूर्ण  विषय

 का  स्पष्टीकरण  हो  गया  ।  यह  किसी
 भ्रमवश  हो  गया  था  कौर  मद्रास  के  उद्योग

 मंत्री  ने  यह

 कह  दिया  था  कि  इसे  वे  स्वयं  भ्रमणा  प्राइवेट  साथ  स्थापित  करेगा |

 फन्नी  जाधव
 :  क्या  बम्बई  राज्य  के  में  कोई  अ्रल्यूमिनियम  फैक्टरी  आरम्भ

 करनें  की  संभावना  हैँ  ?

 fat  सुनवाई  शाह  :  निकट  भविष्य में  इस  बात  की  कोई  श्रद्धा  दिखाई  नहीं  देती है  ।

 शी  तंगामणि
 :

 विवरण  के  अनुसार  इस  संयन्त्र  की  पूंजी
 ४  करोड़ ह्पपषे

 डन
 आन्तरिक

 संसाधनों  का
 प्रयोग

 करने  के  लिये  क्या  कदम
 उठा  रही  हैं  !

 ?

 कमल  झगर  जी  में



 २७  WET,  RES  मौखिक  उत्तर  १५३१

 श्री  मनु भाई  शाह  :  यह  काम
 भारत  सरकार  का  नहीं हैं  प्राइवेट  साथ  हमारे  विचारार्थ

 शक  परियोजना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगी  ग्रोवर  भारतीय  रुपया
 at  विदेशी  मुद्रा  की  व्यवस्था भी

 वही  यदि यह  सामान्य  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  होने  के  अन्तर्गत  हैं  तो  हम  योजना

 को  अनुमोदन  करेंगे  ।

 केन्द्रीय  श्रम  बम्बई
 |

 श्री  सुबोध  gaat  :

 श्री  स०  Ao  सामन्त TERRY.
 1

 कया  श्रमश्नौर  रोजगार  मंत्री  ३१  मान  gays  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  १८५३  क

 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  श्रम  बम्बई  के  लिये  नये  भवन  का  निर्माण  wa  आरम्भ

 हो  गया  शौर

 यदि  तो  wit  तक  fart  afa  हुई  है  ?

 श्रम  ate  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री
 के  सभा-सचिव  ल०

 ato  fast)  :
 a  भी  नही ं।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  भवन  निर्माण  के  लिये  प्राक्कलन  तैयार  किये

 हैं  इनकी  पमरितिरीक्षा  की  जा  रही हूँ  ।

 fat  सुबोध  टुंसदा  :  इस  भवन  के  निर्माण  के  लिये  कूल  कितनी  रकम  पृथक  निर्धारित

 की  गई

 wa  11: 6 प्री  ल०  alo  मिश्र  लगभग  २७  fol  प्  रुपये  |

 tae  atta  निर्माण  कार्य  कब  आरम्भ  होगा  ?

 |  tio  ato  faa  ग्रा शा हैं  कि  इसी  वर्ष  निर्माण  आरम्भ  कर  दिया  जायेगा  ।

 घटनाएं

 प  yan,

 शी
 साधन  गुप्त

 :

 श्री  To  रो०  मुनि स्वामी

 क्या  प्रशन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 ~

 क्या  पश्चिमी  बंगाल
 के

 नदिया  जिले  में  गोंगरा  सीमा  arse  पोस्ट  के  wea

 छपरा  श्र  मुर्शिदाबाद  जिले
 में

 रानी  नगर
 पुलिस  स्टेशन  के

 श्रन्तगंत  राजा नगर  कौर  मुंशी पाड़ा
 में  २७  १६५८  को  दो  घटनाएं  घटी

 थीं
 जिनमें  पाकिस्तानी  सशस्त्र  पुलिस  भारतीय

 जनों  wie  ढोरों  को  उठाकर  ले  गई  :

 यदि  तो  इन  घटनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  उसके  परन्तु  किसी
 भारतीय  राष्ट्र जन  को  मुक्त  किया

 गया  है  wear  ढोर

 लौटाये गये  हैं  ;

 मूल  wast  में
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 क्या  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घट नाश् ों  की  पुनरावृति  न  होने  देने  के  लिये

 पाकिस्तानी  अधिकारियों  से  कहा  गया  श्र

 यदि  तो  इसक  क्या  परिणाम  हुए  हैं  ?

 मंत्री
 के

 सभा-सचिव
 सादत

 wat  :  are
 जी हां

 नदिया  जिले  के  पी०  एस०  छपरा  के  श्रन्तगंत  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  में  ६०  पाकिस्तानी  घुस

 ara  पौर  भारतीय  गड़रियों  क  एक  समूह  पर  भ्राक्रमण  कर  २०  ढोरों  को  उठा  लें

 गये  |

 दूसरी  घटना  जिला  मुर्शिदाबाद में  पी०  एस०  रानीनगर में  चार  राजानगर  कौर  मुंशीपाड़ा

 में  हुई  थी  ।  पांच  पाकिस्तानी  सशस्त्र  जिनके  साथ  २०  पाकिस्तानी  भारतीय
 ~

 सीमा में  घुस  गये  कौर  तीन  भारतीय  राष्ट्र जनों  का  ग्रहण  लगभग  २०,०००  रुपये  के

 मूल्य  के  १८०  ढोरों  को  ले  गये

 से  wed  भारतीय  किसी  तरह  पाकिस्तानी  पुलिस  की  हिरासत  से  भाग

 निकले  |  इनमें से  एक  भारत  में  ग्रा गया  है  किन्तु  शेष  दो  के  बारें  में  अभी  कोई  जानकारी

 नही ंहै  ।  दोनों  घटनाओं  में  शभ्रन्तग्रस्त  कोई  भी  ढोर  अभी  न  तो  मिला है  और  न  लौटाया

 गया है  ।  पाकिस्तानी  अ्रधिकारियों  के  समक्ष  विरोध  प्रदान  किया  गया  था  किन्तु  अभी  तक

 संतोषजनक  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  |

 पत्नी  साधन  गुप्त  :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  केवल  पुलिस  अथवा  सेना  की

 सहायता से  ही  सीमावर्ती  भारतीय  नागरिकों  के  लियें  समुचित  सुरक्षा  का  प्रबंध  नहीं  किया

 जा  सकता है  क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  छापों  का  सामना  करने  के  लिये  स्थानीय  जनता

 के  सदस्य  प्रतिरोध  दल  बनाने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  था ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  मैँ  नहीं  समझता  कि

 इस  प्रकार  के  समूह  उन  क्षेत्रों  में  वांछनीय  सिद्ध
 में  हर  स्थान  के  लिये  यह  बात  नहीं

 कह  रहा हं  ।  हमें  यह  बात  स्मरण  रखनी  हैं  कि  इस  प्रकार  छापे  मारने  और  ढोरों  को  उठा

 करले  जाने की  घटनाएं  चोरी  कौर  डकैती  कही  रूप  हम  इसे  दूसरे  देश  की  शोर  से

 आक्रमण  न  समझे  लोग  हर  स्थान  में  भ्र सुरक्षित  दशाओं  का  लाभ  उठाते  हैं  शर  ढोर

 उठाकर  ले  जाते  स्वाभाविक  है  कि  इन्हें  रोकना  चाहिये  ate  स्थानीय  जनता  को  इतना

 सदाक़त  होना  चाहिये  कि  वे  पुलिस  की  सहायता से  इसे  रोकें  ।  किन्तु  यदि  हम  गांवों  में  इस

 प्रकार  प्रतिरोध  दल  बनाये  तो  दूसरी  कौर  संगठन  पैदा  हो  जायेगा  कौर  संध्या  की  बातचीत

 होनें  लगेगी ।

 roe  ee  ee

 geal  a  लिखित  उत्तर

 लौह  वयस्क  का  निर्यात

 1५६१.  श्री  fro  wo  दिल  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ८  १९५८  के

 अतारांकित
 बसत

 संख्या  २१६५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  PENGUS  के  लिये  लौह  भझ्रयस्क  के  संविदा  की  ae  मात्रा  भारत  के
 सपन  पानदान

 watt  में
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 राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  ने  जापानी  स्टील  मिल्ज  को  संगीत  कर  वी

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण  हैँ  ;  कौर

 यदि  इसमें  कुछ  हानि  भ्रन्तग्रस्त  है  तो  वह  कितनी  है
 ?

 ५,
 पवाणिन्य  मंत्री  कानू  लड  बौर  VeXS  में  जुलाई  के  मत  तक  १०

 लाख  १€  हजार  टन  लौह  अ्रयस्क  जहाजों  में  लादी  गई at  जबकि  जापानी  स्टील  मिलल  क

 साथ  १०  लाख  ३०  हजार  टन  लौह  शभ्रयस्क का  संविदा gar  था  ।  लौह  वयस्क  की  शेष

 मात्रा  उठाने  के  लिये  आगामी  कुछ  feat  में  जहाज  निश्चित  कर  दिखे  गये

 उत्पन्न  नहीं  होता ।

 बर्मा  के  साथ  प्रत्येक

 ५६२.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  प्रधान  मंत्री  €  FRYE  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  oko  क  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  बर्मा  सरकार  के  साथ  कोई  प्रत्येक  संधि  की  गई  है

 यदि  तो  संधि  की  प्रति  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखी  कौर

 यदि  तो इस  विषय  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 गवैदेशिक-कार्ष  मंत्री
 के  सभा-सचिव  सादत  अली  नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 नवीन  प्रत्येक  जो  विचाराधीन  विधि  के  रूप  में  पारित  होने  पर  शीघ्र

 ही  बर्मा  सरकार  के  साथ  एक  seg  सन्धि  कर  ली  जायेंगी

 गुड़-कौ-मंडी  के  ब्रिस्यापित  परिवार

 श्री  मोहम्मद  इलियास  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंर्यक-कार्य
 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग  कि  :

 सरकार  को  यह  मालूम  हैं  कि  दिल्ली  में  जी०  टी०  रोड  पर  गुड़-की

 मंडी  में  लगभग  ५००  विस्थापित  परिवार  कच्चे  मकानों  में  रह  रहे  हैं  ;

 को  उसी  स्थल  पर  बनाये उनके  कच्चे  मकान  गिरा  देनें  पर  इन  परिवारों

 गये  घर  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कितने  कच्चे  मकान  गिराये गए  हैं  ae  कितने  नए  मकान

 बनाकर  दिये  जा  चक  और

 कितने  मकान  कभी  भी
 बनाए  जाने  हैं  कौर  उनके  बनने  में  देर  का  क्या

 कारण  है  ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  हो

 सन्  PeXy  की  जन  गणना  के  शभ्रनुसार  वहां  ५१७  परिवार  कच्चे  मकानों  में  रहते  थ े।

 att

 मूल  wag  में

 *Extradition  Treaty  with  Burma
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 २८५  कच्च  मकान  गिराये  गये  थे  शौर  १३६  क  प्रकार  क  मकान  बनाए  गएं

 थे  श्र  उस  क्षेत्र के  saad  अ्रनधिकृत  कब्जेदारों  को  दें  दिए  गए थे

 इस  मंत्रालय  का  भाग  मकान  बनाने  HT  कोई  कार्यक्रम  नहीं  |  ग्रीस

 क्षत्र में  झर  इसी  प्रकार के  अन्य  क्षेत्रों  में  प्रतीक  मकानों  की  व्यवस्था  की  समस्या

 दिल्ली  की  सामान्य  भीड़-भाड़  दूर  तथा  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  की

 समस्या  के  साथ  मिला  दी  गई  है  प्र  सरकार  इसको  हल  करने  का  उपाय  कर  रही  है  ॥

 प्रलेखित  चल-चित्र

 1५७२  कुमारन  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 का करेंगे  कि  फिल्म  डिवीजन  द्वारा  तैयार  चलचित्रों  प्रादेशिक  भाषाओं

 भाषा तरित  करने  की  सरकार  की  योजना  में  कितनी  प्रगति  हई

 कौर  प्रसारण  मंत्री
 :  पिछली  मई  से  सभी  प्रलेखित  चल

 चित्र  १२.  प्रादेशिक  भाषा गम् रों  में  भाषांतरित  किये  जा  रहे  हैं  ।  ये  आसामी

 जाती  was,  हासिल

 अर  तेल

 सामुदायिक  रेडियो  सेट

 श्री  विभूति  मिश्र
 :  कया  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एक  निश्चित  कालावधि  में  सब  राज्यों  के  सब  गावों  में  रेडियो  सेट

 गाने  की  कोई  योजना  सरकार  के  सामने  रोक

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या है  ?

 सुचना  मोर  प्रसारण  मंत्री  :

 (%  नहीं

 प्रदान  नहीं  उठता

 मोटर-गाड़ियों  की  बैटरियां

 fr  10  चे  सामन्त
 1५८२

 व  रामेश्वर  ट  नरिया  :

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  जानकारी  बताने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  मोटर  गाड़ियों  की  बैटरियां  बनाने  के  कारखानों  के  नाम  क्या

 हूं  ौर  उनकी  उत्पादन-क्षमता  क्या  है

 क्या मे  यों  की  बैटरियों  के  संबंध  में  भारत  शझ्रात्मनिभर

 यदि  हां  तो  क्या  मोटरगाड़ियों  की  भारतीय  बैटरियों  निर्यात  किया  गया

 शौर

 मूल  ग्रंग्रेजी  मे
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 मोटरगाड़ियों  की  यह  भारतीय  दूरियां  दक्षिण  पूर्वी  एशिया  के  बाजार  की

 बैटरियों  की  किस्म  की  तुलना  में  कैसी

 उद्योग  मंत्रो  मदुराई  दोह  लोक-सभा  के  पटल  गर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  दिखाय  परिशिष्ट  3,  wage  संख्या  २७]

 at

 हाँ  ।

 भारत  के  कुछ  श्रेष्ठ  निर्माताओं  द्वारा  बनाई  गई  बैटरियों  की  किस्म  प्रसिद्ध

 विदेशी  ब्रेट रियों  की  किस्म  से  सिलती  है  ।

 व्यक्तियों  के  दाव

 ,  श्री  to  च०  मलिक  :
 ध  x  Ys

 "att  tex  नाथ  द्विवेदी  :

 कया  पुनर्वास  तथा  अल्प  संपर्क-कांय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दावा  ग्रा युक्त ों के  विरुद्ध  सन्  १६५७ में  कितनी  अपीलें की  गई  हैं  ;

 क्या  कभी  तक  कोई  पुनरीक्षण  याचिका  मंजूर  की  गई  Qs

 मामलों  को  स्वीकार कर  दिया  गया  है  ;  अरब

 क्या  मंत्रालय  को  प्राप्त  सभी  अ्रभ्यावेदनों  का  प्राप्ति सस् वी कार  भेजा  लाता  है
 ?

 गपुनवास  तथा  अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्रों  | थ्  मेहर  चन्द  :  १७  मई  REXS  को

 विस्थापित  व्यक्ति  REXo  व्यतीत  हो  था ।  विस्थापित  व्यक्ति

 अनुपूरक  ae es  के  नियम  १८  को  ध्यान  में  रख  कर  सन्  १६४५०  के  अधिनियम  की

 धारा  ५  (2)  ख  के  अधीन  दावा  आयुक्तों  के  ग्रादेशों  के  विरूद्ध  श्राम्यावेदन  ३०  १६४५४

 के
 बाद

 भी  स्वीकार  नहीं  किए  जा  सके  ।
 अतएव  सन्  १९५७  में

 कोई  कपिल  स्वीकार  नहीं  की  गई

 शर  इसलिए  कोई  अभिलेख  रखा  गया  |

 से  प्रदान  ही  नहीं  होता

 भारत
 का  राज्य  व्यापार  निगम

 कि

 1५८५.  गोमती  रेण  चक्रवातों  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  के  क्षेत्र  की  बढ़ानें  के  लिए  उसकी  संधा  के  अ्रनुच्छेदों

 में  परिवर्तन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  श्र

 यदि  तो  प्रस्तावित  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  :  श्र  राज्य  व्यापार  निगम की  संथा  के

 ज्ञापन  के  संशोधन  संबंधित  संशोधन  की  सूचना  प्रसिद्ध  समाचार  पत्रों  में  छापी  गयी  थी  ।  उसकी

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर
 रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट  3,  अनुबन्ध  संख्या  २८]

 संधा  के  ग्रनुच्छेंदों  को  सुधार  करने  का  प्रदान  मी  भी  विचाराधीन है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर र  ५३६  २७  2eys

 पाकिस्तान  म  की  जब्ती पुस्तकों

 a
 ii  *yow.  ty  दि ठाट  1.0  दे  /  दिख a  हि  ज  ci  क्या  प्रभाव  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  वे  पत्रिकायें  तथा  क  लीडरों  ate  चोटों  सहित  न्य  ऐसे  दस्तावेज

 जिन में  काश्मीर  को  भारत  का  हिस्सा  दर्शाया  गया  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  जब्त  कर  लिये
 a.

 गये

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  का  विरोध  किया  है  ?

 बे  देशी-कार्य  मंत्रो  के  सभा-तिव  सादत  अली  :  सरकार  को  उस  प्रैस  रिपोर्ट

 के  अतिरिक्त कोई  सूचना  नहीं  मिली  जो  कराची  के  मुख्य  ara  द्वारा  जारी  किये  गये  उस  रादेश से

 संबंघित  है  जिस  के  अनुसार  इस  प्रकार  के  साहित्य  को  पाकिस्तान  की  सरकार  द्वारा  जब्त  किये  जाने

 aya  ठहाराया  गया  है  ।

 दस  रादेश  के  खिलाफ कोई  विरोध  नहीं  किया  गया  ।  भारत  सरकार  की  भारतीय  राज्य

 क्षेत्र में  कराने  वाले  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  पर  पाकिस्तान  के  श्रीरमण  करने  तथा  उस  पर  कब्जा
 att  की  शिकायत  सुरक्षा  परिषद्  में  विचाराधीन  है  ।

 जल  प्रांगण '

 1४९०.  श्री  प्र०  Ho  देव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  १९४८  के  तारांकित परन  संख्या  TCR १

 के  उत्तर  के  सम्बंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तब  से  उड़ीसा  सरकार  से  इस  संबंध  की  कोई  शिकायत  मिली  है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान

 के  उड़ीसा  के  समुद्र  तट  के  जल  प्रांगण  में  मछली  पकड़ते  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ।

 tad fare-aa  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  wat  :  अनेक  .  हां  ।  रिपोर्ट

 में  ऐसी  किसी  घटना  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  उड़ीसा  तट  के  जल  प्रांगण  में  पूर्वी
 पाकिस्तान  के  मूछों

 द्वारा  मछली  पकड़ी  गयी  हैं  ।  परन्तु  उस  में  राज्य  सरकार  ने  संबंधित  प्राधिकारियों  को  यह  चेतावनी

 दी  है  कि  वे  राज्य  के  समूद्र  तट  पर  मछली  पकड़ने  के  लिये  आने  वाली  नांवों  पर  नजर  रखें
 ।

 बम्बई  में  छोडे  समान  के  उद्योग

 1५६१.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  सरकार ने  राज्य  के  पैमाने  उद्योगों  की  जरूरतों  को

 पुरा  करने  के  लिये  इस्पात  के  कोटे  को  बढ़ाने  के  लिये  प्रार्थना  की  कौर

 यदि  तो  उस  का  कया  परिणाम  gar

 उद्योग  मंत्री  (ait  मनु भाई  :  हां  ।

 प्रत्येक  राज्य  की  मांग  को  व्यान  में  रख  कर  अनुपातिक  आधार  पर  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों
 के  लिये  इस्पात  का  कोटा  निर्धारित  किया  गया  है  |  बम्बई  राज्य  का  कोटा  बढ़ाना  तब  संभव  नहीं

 है  जब
 तक

 कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  इस्पात
 का

 सारा  कोटा  नहीं  बढ़ाया  जाता
 ।

 पाल  अंग्रेज़ी  में
 'Territorial  W.ters.



 २७  LEYS  लिखित  उत्तर  १५३७

 होकर  are  निर्वात  dada  परिषद्

 1५६२.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  में  निर्मित  हौजरी  के  माल  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  ag  ak

 क्या  हौजरी  के  माल  के  लिये  एक  निर्यात  संवर्धन  च्  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 रखा  गया  है
 ?

 मंत्री  कानूनगो  )
 :  क-सभा के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है  ।  परिशिष्ट  ३,  श्रनुवन्ध  संख्या  २९]

 हां
 ।

 इत् तुम नूर में  कांदला

 कि  मै

 &&  भ

 मियंगादन

 :

 गया  मानवीय  तमा  elie  oat
 मह

 बताने  को  हया  करेंग

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  केरल के  इत्तुमनूर में  खोली  जाने  वाली

 प्रस्तावित  कमंशाला  कार्य  करने  लगी

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  कौर

 उस  में  काम  दुरू  होने  में  कितनी  देर  लगेगी
 ?

 उद्योग  मंत्री
 मनु भाई

 :
 हां  ।  में  २  १९५७ से

 काम  YS  हो  गया  है  ।

 शौर  (7)  wea  ही  नहीं  उठता  |

 अधिनियम

 1५९४५. ती  ले०  भजो  क्या  अम  झर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  मणिपुर के  संघ  क्षेत्र  में  कारखाना  अल्पतम  मजूरी  प्रीमियम तथा

 aa  श्रमिक  विधियां  लागू  की  गई

 यदि  तो  क्या  मनीपुर  के  प्रशासन  द्वारा  उन  अधिनियमों  के  अधीन  नियमावली  बनाई

 गई  कौर

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रम  उपमंत्री
 आबिद  :  (*)  हां

 ।
 कारखाना  श्र  ल्पतम  मजूरी

 अ्रघिनियम तथा  लगभग एक  दर्जन  दूसरी  महत्वपूर्ण श्रमिक  विधियां  लागू की  गई  हैं  ।

 मनीपुर  प्रशासन  ने  केवल  कारखाना  १९४८ की  घारा  ११२ के  भ्रमित

 ही  नियम  बनाये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनाये  गये  नियम  भी  संघीय  क्षेत्रों  पर  लागू  होते  हैं  ।

 oat  ही  नहीं  उठता
 ।

 wad  में

 159(A)
 1Workshop  at  Eattumanoor.



 2435.0  लिखित  उत्तर  Yo  &uG

 नागा  विद्रोहियों का  बर्मा  भाग  जाना

 1५९६९.  श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 नये  प्रशासनिक  एसके  के  बनने  के  बाद  श्रनेंकों  नागा  विद्रोही  बर्मा  भाग
 गए  हूँ  ;

 यदि  तो  उनमें  से  कितने  नागा  विद्रोही  बंदी  कर  लिये  गये  है  शौर  कितने  बर्मा  सरकार

 द्वारा  भारत  को  लौटा  दिये  गये  हैं  ;  कौर

 इस  प्रकार  के  अनाधिकृत  प्रवेश  को  रोकने  के  लिये  भारत-बर्मा  की  सीमा  बंदी  करने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गवैदेशिक-कार्  मंत्री  के  सभा-सचिव
 जो०

 ato  :  कौर  alt

 ही  में  कुछ
 थोड़े

 से  नागा  सीमा  पार  करके  बर्मा  गये  परन्तु  उनके  बारे  में  क्यो  रेवा
 र

 सूचना  उपलब्ध

 नहीं

 सीमावर्ती  सुरक्षा  के
 उपाय

 सख्त  कर  दिये  गये

 पहाड़ी  प्रदेशों  के  लिये  योजना  बनाने  वाली  समिति

 श्री  पद्म

 श्री  दलजीत fag  :

 क्यां  योजना  मंत्री २१  १९५८  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  PARE  के  उत्तर  के  सम्बध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पहाड़ी  प्रदेशों के  लिये  योजना  बनाने  के  लिये  एक  अलग  समिति  नियुक्त  करने  के
 उत्तर  पंजाब  द्रोह  हिमाचल  प्रदेश  से  आवश्यक  जानकारी  इस  सोच  मिल  गई  है

 यदि  तो  प्रस्तावित  सम्मेलन  कब  होगा  ;

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर a  में  तो  देरी  के  क्या  कारण  हैं  !

 योजना  उपमंत्री  दया०
 Ao  :

 हां
 ।

 उत्तर  प्रदेश  कौर  पंजाब  के  संसद्  सदस्यों  के  साथ  अनौपचारिक  ढंग  से  बातचीत  हो

 बुकी  है  कौर  राशा  है  कि  से  के  चाल्  अधिवेशन  की  अवधि  में  ही  हिमाचल  प्रदेश  के  संसद  सदस्यों

 के  साथ  भी  बातचीत  हो  जायेगी  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 पाकिस्तान  के  हरिजन

 र
 Rok

 श्री  प०  ला०  बारुपाल  :

 गे  श्री  बाल्मीकी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)
 क्या  यह  सच  है  कि  पर्चम  पाकिस्तान

 में  हरिजनों का  जीवन  संकट  में
 Seeman

 मूल  अंग्रेजो  में



 चेघवार, श्  २७  Veuc  लिखित  उत्तर
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 (a)  क्या  हाल  ही  में  पाकिस्तान  के  हरिजनों  से  कोई  प्रार्थनापत्र  मिले  हैं  जिन  में  उन्होंने  भारत

 ताने  की  इच्छा  प्रकट  की  है  ;

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  में  तो  इस  विषय  में  कया  कार्यवाही  की  गई

 (@)  क्या  अब  उन्हें  भारत  के  नागरिक  बनने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ;  शौर

 यदि  उपरोक्त  का  उत्तर  व्हा  में  तो  सरकार  ने  उन्हें  भारत  लाने  के  लिये

 कया  कार्यवाही की  है  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  welt
 :  सरकार  के  पास  कोई

 सूचना  नहीं  गये  दिनों  में  हरिजन  लोग  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  भारत  कराये

 जी  नहीं  ।

 (7)  यह  सवाल  नहीं  उठता  |

 (7)  कौर  जो  हरिजन  भारत  श्रोता  चाहते  उन्हें  कराची  स्थित  भारती  य  हाई  कमीशन

 से.प्रवास  प्रमाण-पत्र  लेने  होते  हैं  ।  भारत  मेंबर  जाने  पर  वे  भारतीय

 नागरिकता  अधिनियम  सिटिजनशिप
 की  व्यवस्था  श्रन्तगंत  भारतीय

 नागरिकता  प्राप्त कर  सकते  हैं

 उत्तर-पर्वों  सीमांत  अभिकरण  में  खाद्यान्नों  का  गिराया  जाना

 ११६०२.  श्री  अमजद  :  कया  प्रवान  मंत्री
 यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 उत्तर  पूर्वी  सीमांत  श्नभिकरण  में  प्रति  घंटा  किस  दर  से  खाद्यान्न  गिराये  जा  रहे  है ँ'e
 .

 इंडियन एयर  लाइन्स  का  रपोरेशन  को  यह  काम  सौंपे  जाने  के  पूवे  इस  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी

 संवादों को  किस  दर  खाद्यान्न  गिराने  दिया  जाता  था  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  जो०  ato  कौर  लोक

 सभा  के  प्रबल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३०]

 बिजली  के  भारी  उपकरणों  का  भोपाल

 थ्रो  के०  मे  मालवीय  :  .
 रै

 सरदार  इकबाल  सिह  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १४  फरवरी ,  १९५८  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १४३ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भोपाल  में  बिजली  के  भारी  उपकरणों का  का  रखाना  स्थापित

 करने में  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मतुभाई  तक  विवरण  सभा  कीਂ  मेज  पर  रखा  जाता  है  ।

 ee
 दिखाये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३१]

 मल  अंग्रेजी  में
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 नम्बर  चर्चा  कार्यक्रम

 1*६०४.  श्री  गोरे
 :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 PEXWK:  में  देश  में  श्रम्बर  चर्खा  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कुल  कितनी  रकम

 खच की  गई  है  ;

 इन  चलों से  कितना  ga  निकलने  की  ara  थी  ate  वास्तव में  कितना  सूत  निकला है  ;

 झौर

 कितना  नम्बर-सूत  बुनकरों  को  बेचा गया  हैं  कौर  कितना  सूत  पड़ा  हुमा  हैं  जो  कभी

 नहीं  बिका  ?

 उधोग  मंत्री  नुमाई
 :

 seat  चर्खा  कार्यक्रम  के  झधघीन  सन्

 में  अनुदान के  रूप  में  9X  ६४  लाख  रुपयों  की  रकम  कौर  कजे  के  रूप  में  Sieve’  ८  लाख  रुपयों  की

 रकम  खच  की  गई  है  ।

 ऐसी  आशा  की  गई  थी  कि
 ४०

 लांख  पौंड  सूत  तैयार  होगा  परन्तु  वास्तव  में  २४
 *  ४

 लाख  पौंड  सुत  तैयार  gar  है
 ।

 तैयार किये  गये  सूत  का  लगभग ७०  से  ८०  प्रतिशत  सूत  बुनकरों को  दे  दिया

 कौर  दोष  सूत  संबंधित  संस्थाओं  के  भंडार में  है

 कृषि  मशीनों के  पुजे

 1*६०४५.  श्री  चंडक
 :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  मशीनरी  ak  श्रौजारों  के  पुर्जों
 के  आयात  पर  कोई  निब

 घन
 लगाये  गयें

 यदि
 तो

 देश  के  खाद्यान्न  उत्पादन
 पर  इन  निर्धनों  का  क्या  प्रभार

 वाणिज्य  मंत्री  :  att  पिछली  श्रनुज्प्ति  wafer  की  तुलना

 में  इस  वर्ष  की  आयात  नीति  कुछ  सीमा  तक  उदार  कर  दी  गई  है  इस  दृष्टि  से  स्थिति कुछ

 गई  है
 ।

 गोधरा  से  विस्थापित  व्यक्ति

 1६०६.  श्री  प्रयास  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  से  विस्थापित  किये  गये  व्यक्तियों  को  श्री  तक  कोई  सहायता  या  अनुदान

 दिया  गया  है  ;  शौर

 (a)  यदि  तो  वह  किस  प्रकार  का  है  ?

 मंत्री के  सभा-सचिव  सादत  wet
 :  एक  ब्यक्ति

 को  ५००  दूसरे  को  १००  रुपये  दिये  गये  wer  दो  व्यक्तियों के  मामले  विचाराधीन

 ह्
 ा  i क न nas

 मूल  aa  में
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 wea  गृह  निर्माण  वित्त  निगम

 श्री  राम  कृष्ण :
 * org.  सरदार  इकबाल  सिह  :

 बया  श्रावास  प्रौढ़  संभरण  मंत्री  १४  १९४५८  के  तारांकित seq  संख्या  १०४८

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राज्य  गह  निर्माण  वित्त  निगम  स्थापित  करने  की  योजना

 किस  अवस्था में  है  ?

 राज्यों  में  प्रस्तावित श्रीवास  शर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo

 गृह  निर्माण  वित्त  निगम  स्थापित  करने  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  प्रावश्यक  विधान  किये  जाने  का  प्रदान

 इस  बात  के  साथ  हो  साथ  विचाराधीन है  कि  य  राज्य  निगम  बोरे  )  राज्य  में  गह  निर्माण  की

 वित्त  व्यवस्था  करने  के  अ्रतिरिक्त  गुह  निर्माण  परियोजनाओं  को  भी  कार्यान्वित  करेंगे  या  नहीं  ।

 भारत-पाक  सीमा  विवाद

 श्री  दी०  do  फार्मा

 श्री  सुधार :

 श्री  ख़ुशवन्त राय  :

 पंडित  gto  ato  तिवारी

 श्री  विश्वनाथ ta

 ग  ote ROR.  श्री  रघुनाथ  fag  :

 |  sit  रा०  स०  तिवारी  :

 सरदार  इकबाल  सिह

 थी  बोस  :

 श्री  श्र  :
 |

 श्री  वाजपेयी  :

 श्री हेम  सज  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  पाकिस्तानी  शस्त्र  बल  ने  जंतिया  के  पहाड़ी  जिलों  वाले  क्षेत्र  में

 mat  बार  गोली  चलाई है  ;

 यदि
 तो

 भारतीय  सीमा  में  कितनी  जानें  गई  gate  कितनी  सम्पत्ति  नष्ट  हुई
 है

 मंत्री  के  सभा-सचिव
 जो०

 ato  मार्च

 eas
 से  अरब  तक

 अनेकों
 बार  उस  भूभाग  में  गोली  चल  चुकी  है

 ।

 श्रीराम  सरकार
 की  २५  जुलाई  taxe  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  कोई  जान  नहीं  गई  परन्तु

 art
 शर

 परखनली  १६५८
 के  बीच  दावकी  क्षेत्र  से  तीन

 भारतीय  नागरिकों  का  पाकिस्तानी  सेनाओं

 द्वारा
 अपहरण  किया  गया  था

 ।
 ऐसा  प्रनुमान  है  कि  सम्पत्ति  का  नुक्सान

 ४,  १९०  पये  है  ।

 मूल  अंग्रेजी
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 रुपयों  में  भुगतान

 (  श्री
 x

 सच रामेश्वर  टांटिया

 श्री  दामानी

 डा०  सुशीला  नायर :

 क
 श्री  विद  नाथ  राय :

 ait  पांगरकर  :

 क्या  वाणिज्य  तया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 वे  कौन  से  देश  हैं  जिन्होंने  भारत  में  पयों  का  हिसाब  खोलने  के  सबंध  में  हमसे  नये  करार

 किय ह  ;  शौर

 क्या यह  सच  है  कि  चीन  क्यों  में  भुगतान  लेने  के  लिये  तेयार  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र )  जो  देश  भारत  में  रुपयों  का

 हिसाब  खोलने  के  लिये  तैयार  हो  गये  हैं  उनके  नाम  बताने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा के  पटल

 रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ३,  wart  संख्या  ३२]  |

 मोटरगाड़ियों  के  ana  लाइसेंस

 1६१०.  श्री  वें०  प०  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर

 कि

 (*)  क्या  परिवहन  गाड़ियों  गाड़ियों  )  को  तैयार  हालत  wae  बिलकुल  खुली  हुई

 हालत  में  रायात  करने  के  लिये  लाइसेंस  देते  समय  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  उनके  मंत्रालय

 परामर्श  देता है  ;

 क्या इनफ  वितरण  में  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  का  कोई  नियंत्रण हैं  और  यदि
 तो  वह  किस  प्रकार  का  है

 ?

 मंत्री  मनु  भाई  :  झर  लोकसभा  के  पटल पर  एक
 नग्न रखा जाता है  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  न्

 गोदी  श्रमिक  ate

 श्री  मोहम्मद  इलियास
 |

 1  सरदार  इकबाल  सिंह

 क्या  श्रम  तथा  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोचीन  तथा  विशाखापटनम  पत्तनों  के  लिये  गोदी  श्रमिक  विनियमन
 योजना  को  ata

 कप
 दे  दिया  गया

 _  (=)  at

 तो
 कया  कोचीन

 a  विशाखापटनम  के  लिये  गोदी  श्रमिक बोर्ड

 (a  )  इन  जोडों  का  गठन  कौर  मुख्य  कार्य  कया  है  ;

 स
 मल  मं प्रे जी  |
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 इन  बोर्डों  के  सदस्यों  के  क्या  नाम  हूँ
 ?

 para  उपमंत्री  आबिद  :  नहीं  ।

 wie  प्रदान  ही  नहीं  उठता
 ।

 २  जून  १६४५८  को  प्रारूप  योजनाओं  के  खंड  ४,  ७
 भर

 ८
 जो  कि  टीका

 टिप्पणी  के

 लिये  प्रकाशित  किये  गय  इन  बोर्डों  के  प्रस्तावित  गठन  कौर  कार्यों  का  वर्णन करते  हैं  ।

 कमंचारी  भविष्यनिधि  योजना  के  न्यासियों  का  केन्द्रीय  ate

 1६१२.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  कया  श्रम  तथा  रोजगार  मंत्री  १९  फरवरी  yeas  के

 तारांकित प्रश्न  संख्या  ३००  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तब  से  कमंचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  न्यासियों  के  केन्द्रीय  तोड  द्वारा  की  गई

 इस  सिफारिश  के  संबंध  में  सरकार  ने  कोई  निर्णय  किया  है  कि  उसके  सदस्यों  को  भविष्य  निधि  से

 निम्नलिखित  प्रयोजनों  के  लिये  ऋण  दिया  जाये  :

 (१)  मकान

 (२)  गंभीर  स्वरूप  की  बीमारी  में  ;  प्र

 (३)  लड़की की  शादी  में  ।

 यदि  तो  वह  कब  से  लागू  होगा  ;

 यदि  नहीं  तो  देर  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 fan  उपमंत्री  ofa  से  (7)  गम्भीर  स्वरूप  की  बीमारी  का  इलाज

 कराने  के  लिये  ऋण  देने  के  संबंध  में  कर्मचारी  भविष्यनिधि  १९४२  में  उपयुक्त  संशोधन  करने

 का  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ।  मकान  बनाने  के  लिये  ऋण  देने  के  प्रदान  पर  विचार हो  रहा  हैं

 चूंकि  सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक  ware  योजना  के  भ्रन्तगंत  बहुत  से  मकान  बनाये  प्रश्न

 यह  है  कि  मकान  का  पहिला  भाड़ा  इस  निधि  को  दिया  जायेगा  प्रिया  उस  राज्य  सरकार  को  दिया

 जायेगा  जो  ऋण  अ्रथवा  सहायता  देती  इसका  निर्णय  होना  वाकी  है  ।  शादी  के  लिये  ऋण  देने  के

 प्रस्ताव  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  न्यासियों  के  केन्द्रीय  बोर्ड  २४  2&4¥o al aoe की  बैठक

 में  भ्र स्थगित कर  दिया  है  ।

 डा०  निरुपमा  की  भारत  यात्रा

 1६१३
 श्री  शिवनंजप्पा  :

 सरदार  इकबाल  सिह :

 कया  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  घाना  के  प्रधान  मंत्री  डा०  च् क्वाम  निर्माण  को  भारत  जाने  के  लिये  निमंत्रित  किया

 गया

 यदि
 तो

 क्या  उन्होंने  इस  निमंत्रण  को  स्वीकार  कर  लिया

 वे  कब  भारत  जायेंगे ?

 मूल  wait  में

 ‘Dr  Kwame  Nkrumah’s  visit  to  India.
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 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  wet  :  हां

 हां  ।

 ऐसी  तराशा है  कि  वे  दिसम्बर  १९५८  में  आयेंगे  परन्तु  प्रभी  तक  कोई  तारीख  निश्चित

 नहीं  हुई  ।

 चिना कुरी  खान  दुर्घटना

 F

 1६१४.  J  श्री  त०  शव  fara  राव  :

 प  भो  igo  दास  गुप्त
 :

 कया  श्रम  तथा  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 z&  28Ys  को  चिना कुरी  खान  दुर्घटना में  मृत
 व्यक्तियों  की  अभी  तक  कितनी

 लाशें  निकाली  गई  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रासनसोल  शहर से  लगभग  पांच  मील  दूर  एक  गांव  के  पास  मिलने

 वाले  बहुत  से  हड्डियों  के  ढांचों  तथा  हड्डियों  के  बारे  में  यह  कहा  जाता  है  कि  वे  चिनाकारी  खान

 दुर्घटना  में  मरे  हुये  व्यक्तियों  की  हैं  ;  ग्रोवर

 क्या यह  भी  सच  है  कि  इम्पीरियल  केमिकल  कम्पनी की  छापवाली  सामान बंद  करने  की

 कुछ  पटियां  इन  हड्डी  के  ढांचों  के  पास  मिली

 faa  उपमंत्री  आबिद  xe  ack  ;

 प्राप्त  जानकारी के  अनुसार  ऑ्रासनसोल के  पुर्व  में  लगभग  ६  मील दूर  डोगरा  की

 श्मशान  भूमि  में  कुछ  अधजले  शव  मिले  थे  जिनके  बारे  में  यह  संदेह  किया  जाता  है  कि  वे  चिनाकारी

 खान  दुर्घटना  में  मरे  हुये  व्यक्तियों  कैसे

 हां  ।

 मूंगफली  और  मूंगफली  तेल

 1*६१४५.  श्री  श्रीधर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  मूंगफली  कौर  उसका  तेल  निर्यात  करने  के  लिये  २०,०००

 टन  कोटे
 की  छट  दे

 दी
 है  ;

 यदि  तो  इस  कोटे  को  निर्वात  करने  की  अवधि  क्या  है  ;

 इस  कोटे  में  से  ३१  १६५८  तक  कितने  टन  मूंगफली  अप्रैल  उसका  तेल  निर्यात

 किया  जा  चुका  है  ;

 किन  देशों  को  मूंगफली  कौर  उसका  तेल  निर्यात  किये  जाते  हैं  ;

 क्या  सरकार
 को

 यह  मालूम  है  कि  भारत  में  मूंगफली  उसके  तेल  की  दरें  बढ़  रही

 यदि  तो
 उस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 पु मूल  प्रंग्रेजी  में
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 मंत्री  :  ३१  मई  Res  को  सरकार  ने  हाथ

 से  चूनी गई  मुंगफली  का  १०,००० टन  का  कोटा  २०,००० टन  मूंगफली  का  तेल  का  कोटा

 निर्यात  करने  की  शभ्रनुमति  दी  थी  ।

 यह  कोहरा  १९५८  तक  के  लिये  ही  मान्य  था  परन्तु  उसकी  प्रविधि

 १९४५८ की  जा  रही  है  ।

 १९४५८  तक  जहाजों  पर  लादने  के  लिये  १५०  टन  हाथ  से  चुनी  हुई  मूंगफली

 और  ३१  टन  मूंगफली  का  तेल  पारित  कर  दिया  गया  था  ।

 हाथ  से  चुनी  हुई  मूंगफली  भरमे  संयुक्त  तथा

 लैंड  को  भेजी  जाती  हूँ  र  मुं  गफली  का  तेल  संयुक्त  नदिरलैंड  ,  बर्मा  ,  हांगकांग  बेल्जियम

 को  भजा  जाता  है  |

 हां  ॥

 कीमतें  संभरण  तथा  मांग  पर  निर्भर  हैं
 ।

 देश  की  बढ़ती  हुई  श्रांत  रिक  मांग  को  पुरा  करने

 के  लिये  मूंगफली  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  फिर भी  वायदा-बाजार  आयोग

 ने  सट्टे  की  कीमतों में  वुद्धि  को  रोकने  के  लिये  मूंगफली  तथा  उसके  तेल  पर  कुछ  सीमा  तक  रोक  लगा

 भारत  सेवक  समाज

 1६१६.  श्री  त्यागी
 :  क्या  योजना  मंत्री  निम्नलिखित  बातें  बतलाने  वाला  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सेवक  समाज  कौर  भारत  साधू  समाज  को
 उनकी  स्थापना के  बाद  से  ya  तक

 कितनी  सहायता  अनुदान  दिया जा  चुका  है  ;

 उनको  सौंपे  गये  विकास  कार्यक्रमों  तथा  रचनात्मक  कार्यों  में  उन्होंने  कितनी  सरकारी

 रकम  गायकी

 इन  कार्यक्रमों  में  इन  समाजों का  कितना  प्रदान  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं०  से  (7)  लोक-सभा  के  पटल  पर  एक

 विवरण रखा  जाता  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३४].

 प्रौद्योगिक  इत्तुमनूर

 1*६१७.  श्री  मणि यं गाडन
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  की  इत्तुमनूर  औद्योगिक  बस्ती
 के

 लिये  इमारतों  का  निर्माण  arta  हो

 गया है  ;

 इमारतों  को  बने  कितना  समय  हो  गया  है  ;  ak

 वहां  कौन  से  उद्योग  प्रारंभ  किये  गये  है
 ?

 उद्योग  मंत्री
 मनु भाई

 से  लोक-सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,
 अनुबन्ध  संख्या  ३४५],

 qa  TST  में
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 दिल्ली में  अभिरक्षक  के  wile  मकान

 Sf  श्री  वासुदेवन नायर
 1१६१८

 sit  वॉरियर

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 में  अभिरक्षक के  अधीन  कितने  मकानों की  मरम्मत  के  लिये  raya,  १९५७

 में  रहमान दिया  गया  था

 कितने  मकानों  के  मामले  में  मंजूर  किया  गया  अनुदान  खच  नहीं  किया  गया  ;  कौर

 उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-का्य मंत्री  मे हरचन्द  दिल्ली  में  अभिरक्षक

 के  अधीन  घरों में  से  सन  LENE में  ११०६  घरों तथा  सन  १९४७  में  ७१०  घरों  के  लिये  ह  दिया

 गया था  ॥

 सन्  १९५६  में  ३४८  घरों  पर  तथा  १९४५७ में  २६६  घरों  पर  स्वीकृत  अनुदान  खच

 नहीं  किया गया  1

 इन  घरों  में  रहने  वाले  लोगों  पर  लगान  बाकी  है  श्र  वे  घरों की  मरम्मत

 पर  रुपया  नहीं  लगाना  चाहते  क्योंकि  वह  बकाया  लगान  की  रकम  में  ही  समायोजित  किया  जाता  है  #

 उन्हें  नकद  THA  नहीं  दी  जाती  ॥

 सीमा  दुर्घटनायें

 (  शी  रघुनाथ सिंह

 प  ६१९.  भी
 न०  रा०  मुनि स्वामी

 ait  सरजू  पांडे
 :

 1  श्री  बाजपेयी
 :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  करीमगंज से  सात  मील  दूर  लागू  नामक  भारतीय गांव

 पाकिस्तानी  सदस्य बल  ने  भारतीयों  को  बंदूकें  तानकर  मुरली घान  की  फसल  काटने से  रोका

 यदि  तो  क्या  जन  कौर  धन  की  कोई  हानि  हुई

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  जो०  ना०  ai

 नहीं  ।

 (7)  भारतीय  कृषकों  के  लिये  सदस्य  रक्षा की  व्यवस्था  की  गई  थी  झर  उसके

 स्वरूप  पाकिस्तानी हस्तक्षेप  रुक  गया  था  तथा  किसान  अपनी  घान  की  फस  ं  काट  सके  थे  ।

 rr

 1Custodian
 ta  अंग्रेजी
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 पीएमसी  बंगाल  में  नारियल  जटा  गवेषणा  संस्था

 1*६२०.  श्री  हरविन्द  घोषाल
 :

 क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  ११  १९५७ कें  -

 तारकित FR  संख्या  ९  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  पश्चिमी  बंगाल  में  प्रस्तावित  नारियल  जटा  गवेषणा  संस्था  की  स्थापना  की  जा  चुकी

 है  ;

 यदि  तो  कहां  कौर  कब
 ?

 मंत्री  मनु भाई  :  शौर  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३६]

 उपभोक्ता  वस्तुएं

 T*ERE  श्री  हेम  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :..

 क्या  यह  सच  है  कि  जन-साधारण  के  उपयोग  की  बहुत  सी  चीजों
 का  या

 तो

 समाप्त  हो  गया  है  कौर  या  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  आयात  प्रतिबन्धों  के  कारण  श्रत्याघिक  मूल्य

 यदि  तो  सरकार  ने  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  ak  स्थिति  में  सुधार  करने  के

 लिये  aa  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 मंत्री  :  (a)  ae  एक  विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।  [ataa  परिदिष्ट  ware  संख्या  ३७]

 राष्ट्रीय  औद्योगिक विकास  निगम

 (  श्री  स०  बुर्जों

 न६२२८  4  aft

 बाल्मीकी  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  किण्व  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  निम्न  -

 बातें  दिखाई  गई  हों  enol

 क्या  कुछ  जूट  मिलों  की  पुनव्यंवस्था  अर  आधुनिकीकरण  करने  के  लिये  राष्ट्रीय

 प्रौद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  कुछ  राशि  मंजूर  की  गई  है  ;

 यदि
 तो

 वे  एकक  कौन-कौन  से  हैं  ;

 कुल  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  जी  att

 are  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता:है।  परिशिष्ट  ३;  seer
 संख्या  ३८)

 ह  es

 अंग्रेंजी
 Tr
 म
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 1*६२३.  श्रीमती इला  पाल चौधरी  :  व्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  को  यह  सुझाव  दिया  है  कि

 दूसरे  के  देशों  के  रचयिताश्रों  फिल्म  निर्माताओं  के  कापी  राइट  की  सुरक्षा

 करने  के  लिये  दोनों  देशों  को  एक  करार  करना  चाहिये  ;

 यदि  तो  सुझाव  का  ब्योरा  क्या  है  ;  शौर

 इसके  सम्बन्धਂ  में  यदि  पाकिस्तान  की  सरकार  का  कोई  उत्तर  प्राप्त  है  तो  वह

 किस  प्रकार का  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  जी  हां

 शौर  पाकिस्तान  की  सरकार  ने  हमारे  सुझाव  का  कभी  कोई  उत्तर  नहीं  दिया

 है  पौर  उनका  ब्योरा  प्राप्त  न  होने  से  अन्तिम  निणंय  नहीं  हो  सका  है  |

 ग्राम्य  औद्योगिक बस्ती

 1*६२४.  श्री  वाजपेयी
 :

 क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  दिल्ली  के  निकट  एक  ग्राम्य  औद्योगिक  बस्ती  बसाने  की  योजना  पर  अन्तिम

 निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  योजना  की  प्रमुख  विशेषतायें  नया  हैं  ;

 उसका  अनुमानित  व्यय  क्या  होगा
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 से  (7).  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  श्रनुबन्घ  संख्या  ३९

 विकास

 (  श्री  राम  कृष्ण

 |  श्री  दामानी

 TERR.  ह  श्री  स०  म०  बुर्जों  :
 [|

 श्री  तंगामणि :
 |
 ज  श्री  हेम  :

 व्या  योजना  मंत्री  ७  eye  के  अ्रतारांकित मदन  संख्या  ३३९१  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 छक  एसा  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  दर्पा  करेंगे  जिसमें  निम्न  बातें  दिखाई  गई  हों  :

 १९४५८  में  हुई  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  की  बैठक  के  निष्कर्ष  at  उसकी

 fet ;  झ्र ौर

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिये  की  गई  कार्यवाही
 ?

 उपमंत्री  हया
 ०  नं०  :  शौर  एक  विवरण  सभा

 पर  रखा  जाता है  ।  [afera  परिशिष्ट  ३,  संख्या  ४०]

 ७  में  झपमिझण

 रामेश्वर  टाटिया  :

 1१६२६.
 Lat

 Wo  Wo  सामन्त  :

 कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  के  लिये  wet  के  नमना  का  विश्लेषण  उसमें  अपमिश्रण  पर  प्रतिबन्ध

 लगाने  की  दृष्टि  से  करने  का  कोई  प्रबन्ध  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  धौर  एक  विवरण  लोक-सभा

 पर
 रखा  जाता

 है
 ।

 परिशिष्ट
 ३,

 झमुबन्ध  संख्या
 ४  १]

 सुत  का  निर्यात

 1*६२७.  ait  मोहम्मद  इलियास  :  क्या  बाजीगर  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  सूत  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  कोई  दिखें  कालीन  योजना  बनाई  है

 श्र

 )  यदि
 तो

 उसकी  प्रमुख  विशेषतायें  हैँ
 ?

 मंत्री  (ait
 :

 जी

 (a)  नीति  की  विशेषतायें  ये  हैं

 १.  नियति  नीति  दोघेकालीन  श्राघार  पर  rate  eRe  तक  के  लिये  घोषित  कर  दी

 गई  है
 ।

 २.  मिलों  १९५७  में  जितना  निर्वात  उन्होंने  किया  था  श्रद्वा  Reus  में  वे  जितना

 निर्यात  कर  सकते  हूँ  उन  में  से  जो  भी  प्रदीप  सूत  निर्यात  करन  की  अनुमति

 दे  दी  गई  है  ।

 ३.  इसके  साथ ही  वस्त्र  उद्योग को  १,२०,०००  गांठें  प्रति  वर्ष  निर्यात  करने  ऋन

 बारी  के  म्राघार  पर  व्यापार  करने  की  भ्र नुम ति  रहेगी
 ।

 aa  अंग्रेजी  में



 र  ५५०७  लिखित
 आ SG  SOUS  २७  FeXsS

 विस्थापित  ठेकेदारों  के  दावे

 सरदार  इकबाल  सिह  :

 भ  बारें

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्प-संख्यक-कार्य मंत्री  २६  १९४५८  के  तारांकित प्रदान  संख्या  १  २२८

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विस्थापित  केदार  के  दावों  के  निबटाने  में  कित  नी

 प्रगति की  गई  है  ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  १९५८  के  तरन्त  तक  केन्द्रीय दावा  संगठन

 को  X4GYo
 ठेकेदारों  के  पास  से  उनकी  देय  राशि  के  भुगतान  के  दावे  प्राप्त हुये  थे  ।  इनमें

 से  ७
 दावों  का  भुगतान  किया  जा  चुका  १२१६

 दावे
 रद

 कर  दिये  गये  हैं  ग्रोवर  शेष
 पार किताब  में

 सम्बन्धित  प्राधिकार  द्वारा  उनकी  जांच  हो  कर  mit  वापस  नहीं  ara  हैं  ।

 परिसमापन  कार्यवाही

 Fey.  श्री  दामानी  :.  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  कूफ़ा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 ने

 भारतीय  समवाय  RENE  के  बनने  से  पूर्व के  ate  मामलों

 के  बारे  में  परिसमापन  कार्यवाही  करने  में  शीघ्रता  की  है

 यदि  तो  उसमें  कहां  तक  सफ  तता  मिली  है

 ऐसे  मामलों कीं  नंवीनंतंप  स्थिति  कया  है  ;  ak

 कया  परिसमापन  कायंवाही  के  लिय  नये  नियम  स्वीकृत  हो  गय  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  समवाय

 Q&Ue Hl IIT की  धारा  ६४७  के  खण्ड (२  )
 में  दिये  गये  उपबन्धों  की  दुष्टि  से  केन्द्रीय  सरकार

 का

 उन  समवायों  पर  कोई  प्रत्यक्ष  नियंत्रण  नहीं  था  जिनका  परिसमापन  इस  aa  अधिनियम  के  आरम्भ

 होने  से  पूर्व  ही  हो  गया  यद्यपि  उच्च  न्यायालयों  से  निवदन  शिया  गया  था  कि  व  निबटारे में
 शीघ्रता  करने  के  लिय  नये  अधिनियम  की  धारा  ४४८  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त
 faq  गये  सरकारी  परिसमापकों  को  PR 23  के  afafaay  के  नवीन  की  का  र  डी

 हस्तान्तरित  करने  पर  विचार  किन्तु  इस  निवेदन  कभी  तक  केवल  एक  उच्च  न्यायालय ने
 स्वीकार  किया  है  अन्य  उच्च  न्यायालयों  का  दृष्टिकोण  यह  जान  पड़ता  है  कि  विचाराधीन

 मामलों
 में  क्षेत्राधिकार  का  हस्तान्तरण  यथोचित  रूप  से  स्वयं  नहीं  समझा  जा  किन्तु

 पक्षों  द्वारा  arden  प्रस्तुत  किये  जाने  पर  ही  हो  सकता  है  ।

 २३०६  परिसमापन  कार्यवाही  विचाराधीन  हैं  ।

 (7)  समवाय  १९५६  की  धारा  ६४३  के  म्रधीन  उच्चतम  न्यायालय  दारा
 नये  नियमों  का  प्रारूप  तैयार  कर  लिया  गया  है  शौर  केन्द्रीय  सरकार  की  विवेचना  उच्चतम न्यायालय
 क  मेज  दौ

 गई
 है  ।

 मिल  tah  में में
 ग  Central  Claims  Organisation  (India)



 २७  Reus  लिखित  उत्तर  १५५१

 बम्बई में  शाक्ति  चालित  करघों  वाली  मिलों  का  बन्द  हो  जाना

 1९४५५.  श्री  पांगरकरः  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 बम्बई  राज्य  में  उत्पादन  कल्क  में  ग्रत्यघिक  वुद्धि  हो  जाने  कौर  १६५८-५६  में  अब

 तक  बहुत  सा  माल  बिना  बिका  जमा  हो  जाने  के  कारण  शक्ति  चालित  करघों  वाली  कितनी  मिलें

 छन्द  हो  गई  हैं  ;  और

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  उत्पादन शुल्क  में  वृद्धि

 हो  जान के  कारण  १  १९५८  से  १००  से  श्रमिक  शक्ति  चालित  करघों  वाली  मिलें  बिल्कुल  बन्द

 a  गई हैं  १९५८  से  वे  पुनः  चलने  लगी  हैं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 न्यूनतम मजूरी  अधिनियम

 16५६.  श्री  स०  Ho  बनर्जी :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 किः

 न्यूनतम  मजूरी  ग्र धि नियम  के  अधीन  art  वाले  निर्धारित  कामों  में  देश  में  कुल  कितने

 मजदूर  काम  में  लगाये  गये  ह  ;  भ्र ौर

 उसके  उपबन्धों
 के  ware  वास्तव  में  कितने  मजदूरों को  मजूरी  दी  जा  रही है

 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :  AR  उपलब्ध  जानकारी  न्यूनतम  मजूरी

 Reve  की  कार्य-पद्धति  सम्बन्धी  १९५५  के  पन्त  तक  की  रिपोर्ट  की  तालिका  १०  ग्रोवर

 ११  मे ंदी  गई  जिसकी  प्रतियां  संसद्  के  पुस्तकालय में  उपलब्ध  हैं  ।

 ben 3
 त्रिपुरा  |.  ॥

 1९५७.  श्री  दशरथ  देव
 :

 कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यहं बतान  की  कृपा

 त्रिपुरा  की  सतचन्द  शरणार्थी  बस्ती  में  बसाये  गये  विस्थापित  कृषक  परिवारों  में  से

 प्रत्येक  परिवार  को  कुल  कितनी  भूमि  आवंटित  की  गई  है  ;  श्र

 इन  विस्थापित  परिवारों  को  मितव्ययतापू्ण  ढंग  से  बसाने  के  लिये  सरकार  क्या

 कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 grata  मंत्री
 मेहर

 चन्द  कौर  (@).  इस  बस्ती  में  पुनः  बसने  गये

 प्रत्येक  युवक  परिवार
 को  दो

 एकड़  भूमि  पहले  से  ही  आवंटित  की  जा  चुकी  है  प्रत्येक  परिवार  को
 तीन  एकड़  झर  भूमि  आवंटित  कर  मितव्ययता पूर्ण  जोत  बनाने  का विचार  त्रिपुरा  प्रशासन  के

 धीन  है
 ।

 बस्ती  में  बसाये  गये  परिवारों  के  लिये  सहायक  पेशा  की  व्यवस्था  करने  की  दुष्ट  से  एक
 बहु प्रयोजनीय  सहकारी  समिति  भी  बना  दी  गई  है  ।

 मूल  wast  में



 PARR  लिखित  उत्तर  २७  १६४५८

 परियोजनाओं

 Texas.  भी  स०  प्र्०  बीजों  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 विभिन्न  राज्यो ंमें  १६५७-५८  में  पचास  लाख  रुपये  अथवा  उस  से  अधिक  लागत

 काली  कौन-कौन  सी  पिर योजनायें तेयार  की  गईं  कौर

 उन  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  मई
 ?

 उपमंत्री  इया
 ०  न्०  निम्न  विवरण  में  ५०  लासा

 पये  ग्रथवा उस से ग्रधिक उस  से  अधिक  लागत  में  VENO-XG 7 में  पूरी की  गई  परियोजनाओं  दिखाई  गई  है

 Vey  &  fear  गया  व्यास  भी  दिया  गया  है

 PEXE-US  व्यय

 [2exg-Ks

 परियोजना का  नाम  प्रौढ़  PEXV-“S

 प्राक्कलन )  हूं

 A a  apt

 लाखों  में  )

 Frat  9.0  9&

 मीनाक्षी  लेफ्ट  बेक केनाल  La @

 9X बेंदसुरा

 इस्सापुर (  ही  ow

 चला कुड  स्टेज  १  )  १२  बढ

 पीची  (  )  र  ७

 सरदा  सागर  र्ट्ज  १  3°  To)  €्€  ए

 २७  oo
 पूर्वी  मना  केनाल  को  फिर  से  बनाना  (

 1.0
 )

 तुंगभद्रा  स्टेज  १  (३६  एम०  श्र  ३६५  v&

 रामगुडम  थमते  स्टेशन  (३७.४५  THo  १६८  4.0

 ८२ उम्र  जल  योजना  (८.४  एम०  डब्ल्यू० )  श्श्

 हीरा कुड  स्टेज  १  (४  मुख्य  (१२३  एम०  डब्ल्यू० )  )
 Yok  २०

 विद्युत

 ated  एरिया  पावर  स्टेशन  (४४५  एम०  RKo  &}

 एक्सटेंशन  साफ  भोपाल  पावर  हाउस  ie

 एम०

 =)  2¥  ve
 ne a  a

 aa  में



 २७  Reds
 |

 AAR

 राजस्थान  में  विस्थापित  व्यक्ति

 TORR.  श्री  श्रोॉकार  लाल  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राजस्थान  में  Pe ¥y9  से  विस्थापित  व्यक्तियों  को

 वार  कुल  कितना  ऋण  दिया  है  ;

 प्रत्येक  वर्ष  में  गांव  we  नगर  में  शिक्षा  एवं  गृह-निर्माण  के  लिये  ऋण  कौर  अनुदान

 के  रूप  में  प्लग  अलग  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 मंत्री  मेहर  चन्द  :  a  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही

 है  ग्रोवर  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 राजस्थान  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 Tego.  श्री  alate  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  द्वोटे  पैमाने  के  उद्योगों के  लिये  : EAQ-49,  RPEXO-KS  MIT

 १९५८-५९  में  अब  तक  कितने  इस्पात  को  मांग  की  गई  है  |

 पूर्णांग  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  VERE-KY  ग्रोवर  PERS  में  कितना

 इस्पात  झ्रावंटित  किया  गया  था  ;

 (7)  क्या  यह  सब  है  कि  इस्पात  के  को  की  कभी  के  कारण  राजस्थान  में  कुछ  छोटे[ैमा ने
 के  उद्योग  बन्द  गये  हूं  ;  अरार

 ue  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  t)  शोर  एक  विवरण

 लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ४२]

 सूचना  उपलब्ध  नहीं है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहों  होता  |

 स  कपड़े  मिलें

 16६१.  श्री  आकार  लाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 राजस्थान  की  कपड़े की
 मिलों  (  ate  छोटी  के  नाम  क्या  हैं  ;

 प्रत्येक  मिल  में  कूल  कितने  तकुए हैं  ;

 पिछले  पांच  वर्षों  में  प्रत्येक  मिल  में  कुल  कितना  उत्पादन  gat  ;  कौर

 (4)  अ्रचिस्थापित  ae  काम  करने  की  क्षमता  को  देखने  हुये  प्रत्येक  मिल  का  उत्पादन  कुल
 कितना  प्रतिशत  है  ?

 wast  में

 159(A)



 लिखित  उत्तर  २७  geas (AUS

 तथा  ग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  कौर  एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ४३]

 राजस्थान  मं
 ~

 उद्योग

 1९६२.  श्री  ware लाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 राजस्थान मं  HAT Yt  उद्योगों के  विकास  के  लिये  ge  में  कितनी  राशि  स्वीकृत की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  निम्न  राशि  स्वीकृत की  गई  है

 गागा
 उद्योग का  नाम  अन  दान  योग

 ) )  पय ॥

 (१)  दस्तकारी  ७  VARY  WAR,  RY

 (२)  हथकरघा  RAY  G99  RV, G90  RSX  YSI9

 खा (३)  परम्परागत

 शर  नम्बर  चर्खा  1)  Ro  29.0  १,२००  २७,६६,९€  EYo

 (¥)  मैंग्रामोयोग  88,45, 490  १२,५१४,
 ४७०  Rv uy  १४०

 *  इन  मदों  क  मन  दिये  गये  ग्रां कड़े
 य  oe  arosrnry रू ८  वन  के  लिये  सत्यन 1[  |

 प
 से  नियत  किये  गये  है

 झर  वे  राजस्थान  में  राज्य  खादी  श्र  ग्रामोद्योग बोर्ड  के  द्वारा  कार्य-क्रमों  कों  कार्यान्वित  करने  क

 लिय ेहैं  ।

 खादी  सहकारी  समितियां

 1९६३.  शी  श्रोंकार लाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  में  फ़िलहाल  किन-किन  स्थानों  में  खादी  के  fad  सहकारी  समितियां  स्थापित

 ar

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  समितियों  को  कितनी  सहायता  दी  गई  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  we  एक

 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।  परिशिष्ट  ३,  श्रनुबन्घ  संख्या  ४४]

 स्थानीय  विकास  कार्य

 1९६४.  श्री  श्ोक्ार  लाल  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  राज्य  द्वारा  स्थानीय विकास  कार्य  के  लिये  FEXV—¥S  में  कितनी

 योजनायें प्रस्तुत  की  गई  हैं  ;

 यौजनाश्रों की  कुल  लागत  क्या  है  ;

 जिलेवार  योजनाएं  किस  प्रकार की  हैं  ;  atk

 कया
 क्त  काल

 में  नियत  की
 गई

 कुल
 राशि

 का  पूरा  उपयोग  किया  जा  चुका  है  ?

 मूर  अंग्रेजी  में
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 उपमंत्री  इया०
 से

 राज्य  सरकारें उन्हें  नियत  की

 गई  राशि के  wat
 बिना  योजना  आयोग  कों  उल्लेख  किये  उनके  लिये  मंजूरी  देने  के  लिये

 सक्षम  हैं  ।  राजस्थान  सरकार  द्वारा  योजना  ग्रा योग  को  कोई  योजना  प्रस्तुत  करने की  प्रा वश्य कर्ता

 नहीं  थी  मांगी  गई  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  हैं  जो  यथासमय  लोक-सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी  ।

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड

 1९६५.  श्री  वि०  च०  शुक्ल :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल
 पर  एक  ऐसा

 विवरण  रखने  की  क्या  करेंगे  जिस  में  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  द्वारा

 ३०  eds
 तक

 के  लौह  अ्रयस्क  की  बिक्री  के  हानि-लाभ  का  विवरण  किया  गया  हो  कौर

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  हानि  या  लाभ  का  हिसाब  किस  प्रकार  दिखाने का  विचार  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  १९५७ से  PEYUG

 तक
 का  हानि-्लॉभ  लेखा  राज्य  ब्यापार  निगम  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  सम्मिलित  कर  लियां

 जायेगा  जो  यथासमय  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  |

 भारत  का  निर्यात  व्यापार

 (  श्री  राम  कृष्ण :

 श्री  मुरारका :

 श्री  कौडियाल  :

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 विभूति  मिश्र
 :

 श्री  राधा रमण  :

 16९६६.  ९  श्री  दामानी  :

 श्री  gaara  :

 श्री  ले०  war  सिह  :

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :

 श्रीमती  रेणुका  राय  :

 |  श्री  हेम  बुझा :

 श्री सोहन  स्वरूप  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 पिछले  वर्ष  के  पूर्वाद्धें  की  तुलना  में  इस  वर्ष  उसी  काल  में  भारत  की

 कल  निर्यात  अय  में  कमी
 हुई  है  ;

 यदि  तो  वस्तु  वार
 ah  देशवार  कहां तक  कमी  हुई  है

 इस  कनी  के  कारण  क्या  हैं  ;

 3

 क्या  सरकार  ने  इस  वर्ष  निर्यात  dada  के  लिये  कोई  योजना  बनाई  कौर

 की  है

 अंग्रेजी में



 १५५६  लिखित  उत्तर  ब्र वार  २७  eeu

 याद  तो  उसका  ब्यौरा क्या  है

 के उपयु  बत  योजना  ve  अन्तत  आयात  कौर  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  देने  के  लिये

 कौन  सी  विजय  इस  में  a  जाती  हैं प्र

 क्या  निर्यात  साधन  झ्रान्दोलत  के  रम्भ  किये  जाने  से  निर्यात में  पर्याप्त  वृद्धि

 हुई  है

 यदि हा ं[,  तो  वस्तु वार  कितनी  वृद्ध वृद्धि  हुई  है
 ै

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  जी  af

 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ३,

 सख्या  vy]

 विश्व  के  मूल्यों  में  कमी  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  समान  |

 जी  हां  ।

 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।  परिशिष्ट  ३,

 संख्या  ४५  ]
 ।

 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ३,  झ्रनुबन्ध

 ae  t  ua  Sint  |
 किन्तु

 था
 झ्र ौर  इसका  feat  करना  समय  से  4eu  द्

 Ql  ह
 जान

 पड़ता

 है  कीनिया  संवर्धन  संबंधी  उपायों से  कुछ  देशो ंके  साथ  हमारे  ब्यापार  में  वृद्धि
 दर  हुई  जब

 कि  argo  दष्टि  सभी  ग्रा धारों  पर  प्रतिकूल  रूपों  को  दूर  करने  में  कुछ  भ्रंश ों  में  तक  सफलता

 मिली

 सीमेंट  के  कारखानों  में  श्रम  सम्बन्धी  विवाद

 aii  राम  कृष्ण
 1९६७.

 "|  सरदार  इकबाल  सिंह :

 कया  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सीमेंट के  कारखानों  में  १६५७-५८  में  कुल  कितने  श्रम  विवाद  कौर

 &  विवाद  किस  प्रकार थे
 ?

 faa  उपमंत्री  आबिद  €४(  जाबग्रोर  मंतूर  को  निकालकर  )

 ये  विवाद  पुनः  काम  में  श्रवकादा
 भविष्य  निधि  मंहगाई  मना  डाक्टरी  ठेके  की  पद्धति  को  तोड़ते
 बोनस  शादी  के  बारे

 1  मल  श्रंप्रेजी  में
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 प्रनुसुचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  १ जातना  के  लिये  भूदान  वाली  भूमियां

 Sf  श्री  हरिशचन्द्र माथुर  :
 1६६८

 श्री  slate  लाल
 :

 बया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  wea  कि  भूमिहीन  श्रतुसूचित  जातियों  कौर

 श्रादिमजातियों  के  लोगों  को  अब  तक  कितनी  भूदान  वाली  भूमियां  रोक  टीम
 की  गई  है

 ?

 उपमंत्री  इया०  नं०  :  अखिल  भारतीय  सर्व  सेवा  संघ  faa

 सम्पर्क  स्थापित  किया  बताया  ह  कि  भूमिहीन  श्र  गू सूचित  जातियों  ate  श्रादिमजातियों  के

 को  भूदान  वाली  कितनी  भूमि  आवंटित  की  गई  है  इससे  सम्बन्धित  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विभिन्न  राज्यों  प्रौढ़  जिलों  की  भूदान  समितियों  से  आशा की  जाती है  कि  वे  इसका  रिकार्ड  रखेंगी  ।

 ad  सेवा  संघ
 कार्यालय  में  ये  ब्यौरा  नहीं  मांगा  जाता

 ।  एक  गांव  में  भूदान  भूमि

 कायम  से  कम  एक-तिहाई  भाग  अ्रनुसूचित  जातियों  wk  अनुसूचित  arise  जातीं  के  लोगों  को

 आवंटित  किया  जाता  है  बशर्तें  कि  वे  भ  महीन  हों  वहीं  रहते  हों  ।

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  विवाद

 (  श्रीमती इला  पालचौघरी  :

 श्री  राम  कृष्ण :

 16६८.  सरदार  इकबाल  सिह  :

 श्री  रघुनाथ fag
 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान-झ्ासाम  सीमा  पर  करीमगंज  क्षेत्र  में

 टुकडी  द्वारा  हाल  में  गोली  चलाने  के  कारण  जन
 कौर  सम्पत्ति की  हानि  हुई है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  हानि  हुई  ;  कौर

 पीड़ितों  को  किस  प्रकार  कौर  कितनी  सहायता  दी  गई  ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  शौर

 करीमगंज  नगर  के  क्षेत्र  में  जन  कौर  सम्पत्ति  ay  कोई  हानि  नहीं  हुई है  ।

 करीमगंज  उपडिवोजन
 कार  जिले

 की  एक  भाग  देर  कच्छा-सिलहट  सीमा
 पर  हाल  में  हु  ई

 ढुर्घटनात्रों  में  ३  भारतीयों  की  मृत्यु  हुई  और  €  श्रन्य लोगों  के  चोटें  लगीं  ।  2%,000 RAG पय  की

 सम्पत्ति  की  हानि  का अनुमान  लगाया  गया  है  |

 ७
 कछार  जिले  में  पाकिस्तान  द्वारा  गोली  चलाने  जाने  जिन  व्यक्तियों  को  हानि

 पहुंची  उनके  लिये  श्रीराम  सरकार
 ने  १५००  रुपये  की  राशि  सहायतास्वरू प  मंजूर  की  है  ।

 श्रम रोका  को  भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात

 1९७०.  श्री  do  चं०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग मंत्री  यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९५८  में  अब  तक  अमरीका  को  कितनी  भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात  किया  गया

 शौर

 मूल  wast  में
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 )  यह  संख्या  PeYL  की  तुलना  में  केसी  है
 ?

 वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर

 :  कौर  एक  विवरण

 लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ४६]

 भेष जोय  उद्योग

 1९७१.  को  कुमारन  :
 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९४७  में  arta  arte  के  विकास  परिषद  की  स्थापना  हो  जाने  से  भारत  में  भेष  जीय

 उद्योग  के  विकास  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्य  वाही  की  है  ?

 वाणिज्य तथा तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :

 भेष  जिस  श्र  प्रोक्ति  के  विकास

 परिषद की  स्थापना  १९५७  में  न  हो  कर  2eUY Fal में  को  गई  थो
 ।  इस  परिषद दू

 को  स्थापना  भेष
 जिस

 जांच  समिति  की  सिफारिशों
 पर  सरकार  को

 निर्माण  ,  विधायक  श्र  भेषज  तथा  आ्रौषधि  के  विकास

 पर  सलाह  देने  के  लिये
 को  गई  थो ।  परिषद्  ने  मूल  रसायनों  भ्र  माध्यमिकों  के  निर्माण  के

 प्रश्न  की  जांच  विशद  रूप  से  की  थी  !  औषधि  के  निर्माण  श्र  विधायक  के  लिये  सभी  लाइसेंस  का

 निपटारा  इसी  परिषद  दू  की  सिफारिशों  पर  किया  जाता  है  मूल  रसायनों  और  माध्यमिक ों  के  लिये

 एक  एकक  स्थापित  करन  का  प्रश्न  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन है  ।  निर्माण  में  प्रगति  करने के  लिये

 सोवियत  रूस  से  एक  fate ज्ञ  दल  यहां  प्राया  था कौर  १९४५६  में  कुछ  सिफारिशें  उसने को  थों  ।

 इसके  पश्चात्  एक  भारतीय  विशेषज्ञ  दल  सोवियत  रूस  कौर  यू  रोप  के  wey  देशों  को  भ्रांति  अर

 मेष ज  बनाने  वाले  विभिन्न  कारखानों  के  निरीक्षण  के  लिये  भजा  गया  था  इन  विकासों से  विकास

 परि दू  के  सदस्यों  का  काफी  घनिष्ट  सम्बन्ध  रहता  है  दौर  उसे  मूल  रसायनों  ae  माध्यमिक ों

 के  तैयार  करने  के  बारे  में  सलाह  दी  जाती  दूसरे  प्रक्रम  में  सोवियत  रूस  का  एक  दूसरा  दल  भारत

 पाया है
 जो  सोवियत  रूस  के  टेक्निकल  सहयोग  कौर  सहायता  से  औषधि  कौर  भेषज

 तैयार  करने  के  लिय  संयंत्र  स्थापित  करने  के  ब्यौरे  की  जांच  करने  की  दृष्टि  से  इस  समय  देश

 का  दौरा  कर  रहा

 सिलाई  की  मशीनें

 श्री  बाल्मीकी :
 1९०२

 > aft  दलजीत  सिंह  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग कि  श्री  तक  किसे  किस  देश  को

 तथा  कितनी  भारत में  बनी  हुई  सिलाई  की  मशीनें  भेजी  गई  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल

 पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ve]

 भारतीय  साइकिलें

 (  श्री  बालमीकी :

 TRV.  ५  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 श्री  दलजीत सिंह  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEYQRNS  तथा  PERG LE  के  दौरान  में  श्व  तक
 भारत  से  कितनी  साइकी  ले पटा

 "

 मगध  अंग्रेजी  में

 1Pharmaceutical  Industry.
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 का  निर्यात  किया  गया  है  तथा  उनका  कितना  मलय  है  ।

 )  इन  की  किन  किन  देशों  में  क्विक मांग  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  तथा  PEYO—-XS

 तथा  geys—4“e  च्े (अप्रल  शर मई  १९४५८  के
 बीच

 बहुत  कम  साइकिलों  का  निर्यात  हरा  है  ।

 पहले  ष  में  लगभग  २०००  रुपये  तथा  दूसरे  में  लगभग  ३००० रुपये  के  मूल्य  की  साइकिलों  का

 निर्वात  हम्ना  है  ।

 चन्दन का  तेल

 1९७४.  श्री  बाल्मीकी  :  क्या
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 SEUE—KY  तथा  EYQ—US  के  दौरान  में  भारत  से  विदेशों  में  कितना  चन्दन

 का  तेल  भेजा  गया  है  ;  प्रौढ़

 सरकार  ने  इस  तेल  की  किस्म  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 हं

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 १९५६-५७  तथा  में  निर्यात  किये  गये  चन्दन  के  तेल  को  सुचना  नीचे

 दी  जाती  है  :--

 e
 ag  मार्डी  शल्य

 पौंडों  में  )
 रुपयों  में )

 PEUQ—XG  RRR  9

 न  Roy PEYG—US

 भारत  में  जो  चन्दन  का  तेल  तैयार  होता  है  वहू  बी०  पी०  झाई०  एस०  भाई  तथा

 अन्य  ष्ट्रीय  मानकों के  ग्रनुसार  तेयार  किया  जाता है
 ।  इनके  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  कोई

 शिकायत  नहीं  इसलिये  किसी  किस्म  का  सुधार  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कर्मचारियों  के  लिये  गहन

 1९७४५.  श्री  मोहम्मद  इलियास  :  क्या  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  कम  चोरियों  के  लिये  गहਂ  बनाने  की  कोई  योजना

 बनाई है  ;

 यदि  तो  इस  योजना  के  ्न्तगंत कौन  कौन सी  श्रेणी के  कर्मचारी  आयेंगे  ;  कौर

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 इस  योजना  के  लिये  क्या  वित्त  व्यवस्था  की  जायेगी  ?

 fara  उपमंत्री  आबिद  अर्ली  अभी  तक  कोई  योजना  नहीं  बनाई

 गई  है  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग मेसर

 1९७६.  श्री  वोडयार  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बनाए  की  कृपा  गे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  न  PEYG—YNE  के  दौरान  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  मेसुर के लिय के  लिये  कितना  रुपया

 स्वीकृत  किया  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  अयोग  ने

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  राशि  में  से  राज्य  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  को  खादी

 नम्बर  चखें  द्वारा  तयार  किया  गया  खद्दर  भी  शामिल  है  ।  तथा  अरन्य  ग्रामोद्योगों  क ेविकास  के

 लिये  अस्थायी  रूप  से  S¥Y,0 ) 4  रुपय  के  अनुदान  तथा  ३२,७१,२४५०  रुपये  का  ऋण  दिया

 है  ।

 जनशक्ति

 1९७७.  सरदार  इकबाल  सिंह  :
 क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 -  क्या  जनशक्ति  के  बारे  में  कोई  सर्वक्षण  किया  गया है  ;  भ्र ौर

 (a)  यदि  तो  उसके  मुख्य  मुख्य  परिणाम  क्या
 हैँ  ?

 pare  उपमंत्री  लबीद  चली  )  जी  नहीं

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 गड़  उत्पादन

 fies.  सरदार  इकबाल  fag  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 |  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अझ्रन्तगंत  अब  तक  पंजाब  में  ताउ-गड़  उत्पादन के  लिये

 कितनी  राशि  स्वीकृत की  गई  है  ;  शौर

 ये  राशि  किन
 योजनाओं

 के  लिये
 स्वीकृत  की

 गई  हैं  तथा  उनका  विस्तृत  विवरण

 क्या है  ?

 विशिष्ट
 तथा

 उद्योग  मंत्री  ताल  बहादुर
 o

 ay  श्मशान
 7

 )  में  )

 PEXE—KY  20,0Yo

 Pe4¥y—KS  OY, IEyX  RE, E00

 PEXYS—YVE  iY,  Rd
 a

 |:  2,9%0

 मल  sas  में

 ये  ins
 सम्पूर्ण

 वर्ष
 के

 लिये  PENG—YE  के  दौरान  में  प्रत्येक
 योजना  को

 वास्तव
 में  कितनी  राशि  दी  इसका  निर्णय  उन  योजनाओं  के  उधार  पर  किया  जायेगा  जिनका  कि

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  अनुमोदन  कर  देगा  |
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 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  ३,  श्रनबन्घ च्  संख्या  ४८]

 पंजाब  में  पंजीबद्ध  कंपनियां

 1९७९.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  पंजाब  में  पंजीबद्ध

 नियों के  नाम  बताने  की  कृपा

 तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल

 बहादुर  शास्त्री  )  :  एक  विवरण  लोक-सभा के  पटल  पर

 रखा  जाता
 है  |  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  fee]

 पंजाब  में  हथकरघा उद्योग

 €८०.  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग

 कि

 पंजाब  में  इस  समय  गैर-सरकारी  क्षेत्र  तथा  सहकारी  क्षेत्र  में  हथकरघा  उद्योग  का

 कितना  walter  माल  पड़ा  हुआ  है  ;  कौर

 क्या  सहकारी  क्षेत्र  के  बाहर  काम  करने  वाले  हथकरघा  उद्योग
 को  कोई  वित्तीय

 सहायता देने  की  योजना  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  जुलाई मास  में  गैर-सरकारी

 तथा  सहकारी  क्षेत्रों  में  ३३  लाख  व  १  लाख  रुपये  का  हथकरघा  उद्योग  का  श्रीलंका  माल

 पड़ा  था  ।

 जी  नही ं।

 कपड़ा  उत्पादन

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 1६८१.  |  है  स०  स०  बनर्जी :

 \  शनी  पाँडे  :

 श्री  तंगामणि  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  संच  है
 कि

 भारत  में  सूती  कपड़ा  मिलों  उत्पादन  मई  मास  में  १,३०  लाख

 गज  बढ़  गया  है  ;

 (@)  क्या
 यह

 भी  सच  है
 कि  इस

 वर्ष  के
 प्रारम्भ  से  कपड़े  तथा  मिलों  सृत  का  उत्पादन

 मूल ्  अंग्रेजी  में
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 सरकार  ने  कपड़े  तथा  सुत  के  sy  aaa इस  बढ़त  हुए  उत्पादन उत्पादनों  का  कारण  जानने  का
 कोई  यत्न  किया  है  जबकि  हमारे  यहां  पहले  से  ही  कपड़े  का  इतना  स्टॉक  जमा  पड़ा  है  तथा  लगभग

 दो  दर्जन  मिलें  बन्द हो  चकी हें  ;  कौर

 यदि
 तो  क्या

 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री
 (at re  लाल  बहादुर  ह

 जीत वि  हां  ।  कपड़े  का

 दन  ge45  में  ४०,८०  लाख  गज  सेਂ  बढ़ बढ़ कर  LEYS में  VR, Yo  लाख  गज  हो  गया

 है  ।

 जी  नहीं  ।  इस  सम्  निरन्तर  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई
 नीचे

 के
 श्रांकड़ों  से  वृद्धि

 का  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है

 कपड़  का  उत्पादन  सूत  का  उत्पादन

 गजों  में  )  पिंडों  में )

 जनवरी  ४  EAC)  vk

 फरवरी  IER  १३  हे

 मार्च  Yok  १३८

 Vos अप्रैल  av

 ERR  RE

 जून  )  ३६०  १२८

 तथा  भाग  के  उत्तर  के  ये  sas  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 हस्तशिल्पों  विकास

 1९८२.  श्री  दलजीत सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  हस्तशिल्पों  में  विकास  के  लिये  चल  रही

 योजनाओं  में  से  कुछ  योजनायें को  PEXS—YE  में  जारी  रखने  का  निश्चय  किया  गया  है

 शर

 यदि  तो  इनका  विस्तृत  विवरण  क्या  है  तथा  ये  योजनायें  किन-किन  स्थानों  पर  जारी

 रहेंगी तथा  इनके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  कितना  रुपया  देगी
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  ot  न

 एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ३,

 संख्या  Yo]

 मूल  ग्रंग्रेजी  में
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 पाकिस्तानियों का  भारतीय  ग्राम  लोदरानी  पर  ध्राक्रमण

 1९८३.  ott  दिवनंजप्पा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रभी  हाल  ही  में  १०  पाकिस्तानी  कच्छ  सीमा पर  एक

 भारतीय  में  घस  aa  और  वहां  से  १०७  ऊंटों को  हांक  ले  गये  ;  wk

 यदि  तो  क्या  भारतीय  सीमा  पुलिस  ने
 उनका  पीछा  किया  तथा  ऊंटों  को  वापस

 लाने  का  कोई  यत्न  किया  ?

 परिधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  (  जी  हां  ।  पाकिस्तानी

 आक्रमणकारी  Fo  ऊंटों  को  हांक ले  गये  |

 )  सीमा  पुलिस को  इसकी  बहुत  देरी  सेਂ  सुचना  मिली ।  उनके  सभी प्रयत्न विफल

 रहे  ।  wa  पाकिस्तान के  स्थानीय  पदाधिकारियों  से  इस  सम्बन्ध में  बातचीत  की  जा  रही

 है  ।

 राज्य  उपक्रमों का  नामकरण

 Teo.  श्री  शिवनंजप्पा  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  सभी  सरकारी  निगमों  तथा  अरन्य  उपक्रमों  का  शीघ्र

 ही  नया  नामकरण  किया  जा  रहा  है  ;  तथा

 यदि  तो  नये  नाम  क्या  होंगे  ;  तथा

 किस  कारण  से  ये  नाम  बदले  जा  रहे  हें
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  से  ) amit faca faa विषय

 धीन  नये  नामों  के  सम्बन्ध में  श्रभी  तक  कोई  अन्तिम  निश्चय  नहीं  किया गया  है  ।

 कपड़ा  मिलें

 €८५.  श्री  जाघव :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 श्राज  तक  कपड़ा  मिलों  में  कितने  स्वचालित  करघे  लगाये गये  हैं  तथा  ये  खामियां

 किन-किन  मिलों  में  लगाई  गई  हैं  ;  कौर

 seat  एक  कमंचारी  ऐसे  कितने  करघे  चलाता  है
 ?

 वाणिज्य तथा उद्योग तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  एक  विवरण  लोक-सभा  के
 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  श्रनुबस्ध  संख्या  ५१]

 एक  कर्मचारी  कितने  स्वचालित  करघे  इसका  फैसला  मिल  मालिकों

 श्रमिक  संघ
 के  बीच  हुए  समझौतों पर  निभेर  करता  है  ।  औसतन एक  व्यक्ति  को  ४  से

 तक  wer  faq  जाते  हैं  ।

 सरकारी  उपक्रम

 कि

 Task.  श्री  मोहम्मद  इमाम  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  वरिष्ठ  पदाधिकारियों  को  सरकारी

 अथवा  सरकार  द्वारा  सहायता  पाने  वाली  फैक्टरियों  तथा  निगमों  का  चैयरमेन  बनाया  जा  रहा  है  ;
 a

 उन्

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  एसे  कौन-कौन  से  कारखानें ग्राही  हें  जिनके  चेयरमन  इसे  सरकारी  अधिकारी

 हूं  ;  कौर

 इन  झ्र घि कारियों  को  किन  कारणों  से  चैयरमेंन  नियुक्त  किया  गया  है
 ।

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 जी

 जहां  तक  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  सरकारी  उपक्रमों

 का  सम्बन्ध है  ऐसे  उपक्रमों  की  जिसमें  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  वरिष्ठ  अधिकारी  चैयरमेन  नियुक्त

 किये गये  हैं  ।  सूची  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या

 ५२]  ।

 (7)  उनको  इसलिये  नियुक्त  किया  गया  है  ताकि  उद्योगों  तथा  निगमों  के  प्रारम्भिक

 स्तरों  पर  उनका  शीघ्रता  तथा  सही  ढंग  से  विकास किया  जा  सके  |

 गोमांस  का  आयात

 tea.  श्री  रघुनाथ  fag:  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत
 wa  भी  गोमांसਂ  का  श्रायात कर  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  प्रति  ag  कितने  मूल्य  का  गोमांस  आयात किया  जाता  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  :  तथा

 चालू

 ज्ञापन  अवधि  में  गोमांस  के  रायात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  ।

 जनवरी से  मई  2&4s  की  अ्रवधि  में  गोमांस--धूमिल  सुखाया  sar  अथवा  नमकीन--का  कोई

 रायात  नहीं  किया  गया  किन्तु  गाय  बेल  के  सदृश्य  जानवरों  का  मांस  भुना  हुडा--अवश्य

 ग्रा यात  किया  गया है  ।  भारत  में  cae OC)  PYG  १९४५८)  के  दौरान  में

 ग्रा यात  किये  गये  गो  मांस--ताजा  तथा  सुखाया  हुनरो--के  मूल्य  के  अ्रांकड़े  नीचे  दिये  जाते  हैं  ।

 इस  मूल्य  में  यहां  तक  कराने  का  व्यय  तथा  बीमा
 व

 भाड़ा
 इरादी  की  राशि  भी  सम्मिलित  है  |

 ae OC)  aus

 रुपयों  में  रुपयों  में

 गोसदुश्य  जानवरों  का

 भुना  हुमा  अबवा  सुखा  BE, oY  ८,€  २८

 सुवा  अथवा  नमकीन  Yoo  कोई  नहीं

 पूसा  इंस्टीट्यूट चल

 fess.  श्री  राम गरीब  :  क्या  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :,

 क्या  यह  सच  है  कि  पूसा  इंस्टीट्यूट  से  ड्राफ्ट्मैन  तथा  श्रोवरसीयर  का  प्रशिक्षण  पाने

 वाले  लोगों  को  सरकारी  नौकरियों  में  रु  हक़ो  तथा  लखनऊ  से  दिक्षा  पाने  वाले  लोगों  के  मुकाबले  कोई

 प्राथमिकता  नहीं  दी  जाती  ak

 यदि  तो  इस  के
 क्या

 कारण  हैं
 ?

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 fara  उपमंत्री  श्रावित
 :

 जी  सभी  उम्मीदवारों को  एक  समान  समझा

 जाता है  ।

 पूसा  इंस्टीट्यूट में  दी  जाने  वाली  दिक्षा का  स्तर  भी  उतना  ही  समझा  जाता  है  जितना

 के  अन्य  स्वी  कृत  संस्थानों  का  ।  इसलिये  इस  इंस्टीट्यूट  के  उम्मीदवारों  को  प्राथमिकता  देने  का  कोई

 अधार  नहीं  रहता  |

 रोजगार  ढांचा  सर्वेक्षण

 |  सरदार  इकबाल  सिंह  :

 1€८६.  4
 श्री  राम  कृष्ण  :

 at
 रा०  चं०  माझी

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  श्रम  भर  रोजगार  मंत्रालय  तथा  योजना  आयोग

 के  सहयोग  से  रोजगार  ढांचा  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  उस  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 टीम  उपमंत्री  आबिद
 :  जी  हॉ

 दिल्ली  विश्वविद्यालय के  ऐसे  ३,५८४  विद्यार्थी हैं  उन  में  से  १७००  से  अधिक  लोगों

 से  इंटरव्यू  किये  जा  चुके  ह  ।  ६2. |  उस  aad.  का  मशीनों  द्वारा  संकलन  तथा  टेबुलेशन  किया  जा

 रहा  है  ।  यह  सर्वे  इस  वर्ष  के  तरन्त  तक  पूरा  हो  जायेगा  PENE  के  प्रारम्भ में  इस  के  परिणाम

 प्रकाशित  कर  दिये  जायेंगे  ।

 (  श्री  वाजपेयी : |

 sit  स०  Ho  बनर्जी :
 &0

 श्री  पांगरकर :

 Lat
 fao  च०  दल दी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  १९५८  से  are  तक  भारतीय  सीमाश्रों  पर  जितने  पाकिस्तानी  हमले  हुए

 हूँ  उन  के  सम्बंध  में  भारत  ने  पाकिस्तान  को  जो  वि  गपेधपत्र  दिये  हैं  उन  का  विस्तृत  विवरण  क्या

 इन  में  से  कितने  मामलों  में  पाकिस्तान  ने  कोई प्रत् यु पा यात्मक  कार्यवाही  की  है  ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्यो मंत्री  जवाहरलाल  :  इन  अ्राक्रमणों के  सम्बन्ध

 म  दि  गये  विरोध-पत्रों  का
 बताने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ५३]

 कुछ  मामलों में  उन्हों  ने  CA  वारदातों  के  घटित  होने  से  इन्कार  किया  है  कौर  कुछ
 मामलों  में  उन्होंने  उल्टे  भारत  पर  इलजाम  लगाया  है

 ।

 1Employment  pattern  Survey.
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 १५६६  लिखित  उत्तर  २७  gays

 पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  की  गिरफ्तारी

 Teer.  श्री न०  रा०  मूलनिवासी :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 ४  gus  को  परिश्रमी  दीनाजपुर  में  कुमा कं गंज  पुलिस  स्टेशन

 में  चांदगंज  सीमा  प्रावट-पोस्ट  के  समीप  एक  पाकिस्तानी  राष्ट्र  जन  को  पासपोर्ट  नियमों  का  उल्लंघन

 करने  के  अपराघ  में  गिरफ्तार  किया  गया  ate  पाकिस्तानी  सीमा  की  तरक  से  उसे  बचाने  के  लिये

 ३००  कयों  ने  प्रयत्न  श्र

 यदि  ai,  तो  इस  घटना  का  विस्तृत  विवरण  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल
 :  तथा  नी हां  ।

 जुलाई  मास  में  एक  पाकिस्तानी  जिला  पश्चिमी  दीनाजपुर  रती
 थ  सी  मा  में  घुस

 ग्रा या जब जब  उसे  भारतीय  पुलिस ने  गिरफ्तार  करना  चाहा  तो  उसने  शोर  मचाना  शुरू  कर  दिया  ।

 इस  पर  २००  पाकिस्तानी  उस  बचाने  के  लिये  हमारी  सीमा  में  तक  राय  |  भारतीय  सिपाही  ने

 रक्षा  के  लिपे  लोगों  को  डराने  के  लिये  १  गोली  चलाई  ।  इस  पर  कई  भारतीय  प्राम वा वी  त्या  मर्त्य

 पुलिस  वाले  वहां  पहुं
 च  गये  कौर  तब  पाकिस्तानी  लोग  झ्र पनी  सीमा  में  भाग  गये  ।

 कुटीर तथा  ग्रामोद्योगों  विकास

 Peer.  श्री  पांगरकर :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 न्य क |  )  क्या  PeYV—4S  तथा  १९५८-५९  के  दौरान  में  कुटी  र  तथा  ग्रामोद्योगो ंके  विकास  के

 लिये  विदेशों से  कोई  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई  झ्र ौर

 यदि  तो  कितनी  तथा  किस  किस  देश  से
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  :  जी

 निम्नलिखित  राशि  प्राप्त  हुई  हैं

 ददा  का  नाम  उद्योग  aq
 e

 राशि

 १.  झ्र मे रिका  व्यक्ति  द्वारा

 दान
 के  रूप  में )  हस्तशिल्प  ३,०००  डालर

 २.  अमेरिका  फाउन्डेशन )  हस्तशिल्प  PEYW—-Ye  8४,०००  डालर

 इस  के  अतिरिक्त  जापान  की  सरकार  ने  कोलम्बो  योजना  के  अ्रन्तगंत  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  को

 RENV—US  तथा  PEYG—YE  के  ag  के  लिये  दो  tamale  विशेषज्ञों  की  सेवायें  भी  प्रदान  की  हैं  ।

 कुछ  व्ययਂ  को  छोड़  कर  उन  का  सारा  व्यय  जापान  सरकार  ने  किया  है  |

 लेबनान  से  निष्क्रिय भारतीय

 rf  रघुनाथ सिह  :

 श्रीमती मफीदा  अहमद  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मध्यपूर्व  में  वर्तमान  उथलपुथल के  दौरान  मे
 लेबनान  से  कितने  भारतीयों  को  निष्कासन  किया  गया  है  ?

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 २४७  १९६४८  लिखित  उत्तर  १५६७

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  ):  भारत  सरकार  द्वारा  लेबनान

 से  कोई  भारतीय  नहीं  निकाला  गया  है  ।  किन्तु  वहां  के  भारतीयों  को
 यह  परामर्श  अवश्य

 दिया  गया

 था  कि  वे  अपन  परिवारों को  वहां  से  भेजे  दें  ।  इस प्रकार vo  लोग  प्रति  व्यय पर  वहां  से  बाहर

 a जाये  ||

 बुनकर  सहकारी  समितियां

 1९९४.  श्री  अरजन  सिह  भदौरिया  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  पा

 करें  कि

 भारत  में  (  कितनी  बुनकर  सहकारी  समितियां  झर

 भारत  में  (  बनकर  सहकारी  समितियों  के  श्रन्तगंत  कितने  ara  पंजीबद्ध

 किये गये  हूँ  ?

 विषय तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  e  (  एक  विवरण सभा  पटल  पर  रख

 ern  थ  shies  wee  den  A]

 राज्यानसार  बनकर  सहकारी  समितियों  के  भ्रन्तर्गत  कितन  करघे  पंजीबद्ध  किये

 इसके  ग्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हूं  ।  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गय  है  जिसमें  ae  दिखाया

 गया हूं  कि  सहकारिता के  क्षेत्र  में  राज्यानुसार  कितने  करवे  हैं  ।  परिशिष्ट  ३,  श्रतुबन्ध

 संख्या  ५४]

 काज

 FREY.  श्री  सुनाया  श्रम्बलम  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 eag-  AW YE-—Yig  तथा  १  €  AV—AG  में
 प्रति  वर्ष  भारत  में  काजू  का  कितना

 उत्पादन

 इस  अवधि  में  कुल  कितने  काजू  का  निर्यात  किया  गया  तथा  उस  का  मूल्य  कितना  था  ;

 इस  समय  कुल  कितने  एकड़  भूमि  में  काजू  की  खेती  होती  है  जिस  में  से  कि  यह  फल  मिल

 रहा है  कितने  एकड़  भूमि  ऐसी  है  जिस  में  से  यह  फल  नहीं  मिल  रहा  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  भारतवर्ष में

 REY E—VY  तथा  QeYO-Ns H ATt A HAT: के  वर्षों  में  कमरा  ५८,  ०००,  भू  €,०००  तथा  ६१,०००  टन  काजू
 छिलके  समेत  का  उत्पादन मुन्ना  है

 इस  अवधि
 में

 इस  की  जितनी  मात्रा
 का

 निर्यात  gar व  उस  का  मूल्य  नीचे  दिया

 जाता  हू  —

 at  मात्रा
 में  )  मूल्य  में  )

 ERY  20,849
 FR RvE  ¥,22G,

 RENE  ३१,९७८  V4, 28,0  2,094
 geYY

 शुल्स् एएए एजल
 ३४,०३०  १  R,0¥  ९०

 मूल  अंग्रेज़ी
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 श्रोत  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  हो  सकी है  ।  फिर  भी  यह  aaa  है  कि  भारत  में

 लगभग  2,23,000  एकड़  भूमि  में  काजू  की  खेती  होती  है  |

 अखिल  भारतीय  श्रीराम

 16९६.  श्रीमती  अहमद  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जब  मंत्री  महोदय  छाल  हीं  में  गये  थे  तब  उन्हें  अखिल

 भारतीय  तिनसुकिया  की  स्थाप्य  दावा  ते  एक  स्मृति पत्र  दिया

 और

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 तथा
 उद्योग  मंत्री

 लाल  बहादुर  शास्त्री ):
 तथा  उद्योग

 जबर  28s  में  Ma  गये  थे  तब  उन्हें  एक  स्मृति  पत्र  दिया  गया  था  उस  में  निम्नलिखित

 बातों  का  आग्रह  किया  गया  था  —_———

 (१)  श्रीराम  के  लिये  इस्पात  का  कोटा  बढ़ाया  जाना  चाहिये  |

 (२)  राज्य  सरकार  ने  प्लाईवुड  के  छोटे  तथा  बड़े  कारखानों  में  सप्लाई  की  जाने  वाली

 इमारती  लकड़ी  पर  शभ्रधिकार-शुल्क  की  जो  भिन्न भिन्न  दरें  नियुक्त की  हुई  हैं  उन.के  भ्रातृ को  समाप्त

 किया  जायें  ।

 पहली  मांग  के  बारे  में  ऐसोसियेशन  को  यह  बताया  गया  है  कि  जब
 तक

 वर्तमान  विदेशी  मुद्रा  संकट

 चल  रहा  है  तब  तक  केवल  न  श्रासाम  के  लिये  ही  बल्कि  भारत  के  किसी  भी  भाग  के  लिये  इस्पात  का

 कोटा  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  ।

 दूसरी  मांग  के  बारे  में  एसोसियशन  को  राज्य  सरकार  से  बात  चीत  चलाने  का  परामर्श  दिया

 गया है  ॥

 विटामिनों  का  ध्रायात

 1९९७.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  के  पास  SEYV—¥S  में  प्रत्येक
 विटामिन

 के
 वास्तविक  श्रायात  के  संबंघ

 में

 ||
 सही  झांकी  हैं

 |

 यदि
 तो  इस  वर्ष  में  कुल  कितन  मूल्य  के  विटामिनों का

 श्रायात  किया  गया

 भारत  में  कुल  कितने  मूल्य  के  विटामिन  उत्पन्न  किये  जाते  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 जी  हां
 ।

 विटामिनों  के  orate  संबंधी  एक  विवरण  लोक-सभा के
 पटल  पर  रखा  जाता है

 ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ५४]
 a ee

 1All  India  Manufecturers’  Association,  Assam.

 fra  ait  में
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 भारत  में  कोझिकोड  ate  त्रिवेन्द्रम  में  तीन  सरकारी  कारखाने  जिनकी  वार्षिक

 उत्पादन  क्षमता  ७०,०००  गलन  मछली  के  तेल  का  निर्माण  करते  हैं  जिसमें  कि  विटामिन

 की
 बहुत  बड़ी  मात्रा  होती  है  प्राम तेल  में

 ६०,०००  भाई  यू०  विटामिन होता
 इन  कारखानों  में  १९५७ में  VE, RAE  गैलन  तेल  का  उत्पादन  हुआ  जिसका  मूल्य  RV, XE, BVO

 रूपये था  ।  इसमें  १८७  किलोग्राम  निकोटिनिक  एसिड  तथा  wares  भी  थे  जिनका  मूल्य  ६,१००

 रूपये है  ।

 झा साम  q
 ~

 उद्योग

 fees.  श्री  हेम  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  का  हाल  ही  में  शिलांग  में  हुए  औद्योगिक  सम्मेलन के  परिणामस्वरूप

 aaa  राज्य  में  कितने  उद्योग  स्वयं  स्थापित करने  WAT  राज्य  सरकार  या  गैर-सरकारी क्षेत्र  को

 इस  प्रयोजनों  सहायता  देने  का  विचार  है  ;

 क्या  इस  सम्मेलन की  विभिन्न  विभागीय  समितियों  ने  कोई  सिफारिशें  की  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  (=)  तथा  सरकार को  HT

 तक
 दिलांग  औद्योगिक

 सम्मेलन
 की  विभागीय  समितियों  की  सिफारिशें  प्राप्त  नहीं  हुई  विवरण

 जो  कि  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  २,  श्रतुबन्ध  संख्या  aXe],  दी  गई
 योजनायें को  राज्य  की  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  ।

 ara  दिलाई  दफ्तर

 1९६६.  श्री दलों सिह  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण

 रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  बताया  गया  है  कि  :

 पंजाब  में  इस  समय  काम  दिलाऊ  दफ्तरों
 की

 रोजगार  पंजी  में  कितने  बेरोज़गार  बी
 ०  To,

 इंटर  तथा  मैट्रिक  पास  लोगों  के  नाम  दर्ज  हैं  ;

 PEUG-YE  के  दौरान  में  wa  तक  कितने  बेरोजगार  स्नातकों  के  नाम  दर्ज  किये  गये

 हूं ;  झर

 इस  matey  से  उनमें  से  कितने  लोगों  को  नौकरियां दिलाई  गई  हैं  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद चली  )
 :  अ्रपेक्षित  जानकारी  नीचे  दी  जाती  है  |

 श्रेणी  रोज़गार पंजी  में  पंजीबद्ध  व्यक्तियों

 nr
 gays  को

 ग्रेजुएट्स  VERE

 इंटरमीडिये कजा
 १३८०

 मेट्रीकुलेट्स  १४,०८४

 कुल  १६,९६१

 १९५८  waft  में
 a.

 १०  ४७

 अप्रैल-जून  १९५८  war  में  १८१

 मल  भ्र प्रे जी  में

 159(A)
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 कारों का  निर्माण

 1१०००.  श्री  दलजीत  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 Pe4s  में  ब  तक  भारतवर्ष में  १८  हा सं पावर से  भ्रमित  एच०
 पी०

 की  कितनी

 बड़ी  कारें बनाई  गई  हैं  ;
 कौर

 इस  अवधि में  १७  एच०  पी०  से  कम  पावर  की  कितनी  छोटी  कारें  बनाई  गईं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  तथा  १९५८  के

 पहले  ६  महीनों  के  उत्पादन  के  भ्रांकड़े
 नीचे

 दिये  जाते  हैं
 :

 g  १८  सच  पी०  से  अधिक  पावर  की  कारें  वैगनों  समेत  )  ३४०

 ्  VEVY १७  एच०  पी०  से  कम  पावर  की  कारें  वैगनों  समेत  )

 चमड़ा  उद्योगों  के  बारे  में  प्रखिल  गोष्ठी

 1१००१.  श्री  न  क्०  गोपालन  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  हैदराबाद  में  चमड़ा  उद्योगों  के  बारे  में  कोई  अखिल  भारतीय  गोष्ठी  हुई
 कौर

 यदि
 तो

 उसने  क्या  सुझाव  तथा  सिफारिशें
 की

 हूँ
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  जी  हां  ।

 गोष्ठी  के  सुझावों  तथा  सिफारिशों  संबंधी  टिप्पणों  की  एक  प्रति  लाइब्रेरी  में  रख  दी

 गई  है  ।
 अनुबन्ध  संख्या  एल०  ठी०  ८७०/५८]

 सीमेंट का  उत्पादन

 Yoo, Wt ATH IN श्री  सरजू  पाण्डे
 :

 क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री
 ४  १९४५८  के  अतारांकित

 संख्या  ८८७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के

 श्रस्तगं  त  प्रस्तावित  सीमेंट  के  नये  कारखानें  खुल  जाने  के  बाद  सीमेंट  का  कितना  aos

 उत्पादन  होगा  ।

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 नगर  सभी  स्वीकृत  योजनाएं

 क्रियान्वित  हो  जाएँ  तो  सीमेंट  की  कुल  उत्पादन-क्षमता  १५२  लाख  टन  हो  जाएगी कौर  विधिक

 उत्पादन  १३६.८  लाख  टन  तक  पहुचे  जाएगा  |  संयंत्र  पर  मशीनों  के  लिए  जो  रायात  लाइसेंस

 दिये
 जा  चुके हैं  ;  उनके  अनुसार

 १
 करोड़  टन  उत्पादन  क्षमता  का  प्रबंध  हो  चुका  है  कौर  इस  श्राघार

 पर  वार्षिक  उत्पादन  लगभग  €०  लाख टन  होगा

 जापान के  साथ  व्यापार

 1१००३.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि ५
 जापान  भारत  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गय ह

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  एक  विवरण  लोक-सभा के  पटल

 पर
 रखा  जाता  है  परिशिष्ट

 ३,  अनुबन्ध हूर  संख्या
 ५७

 मूल  RATT  में
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 भारत  का  व्यापार

 ११००४.  श्री  दलजीत  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 wrt पिछले  छः  महीनों  में  भारत  के  पाया  व्यापार  की  क्या  स्थिति
 रही  है  ;

 इस  में  कुल  कितने  मूल्य  की  वस्तुभ्नों  का  श्रायात  किया  गया

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  तथा

 भारत  के

 जनवरी  से  Peds  तक  के  आयात  व्यापार  को  स्थिति  नीचे  दी
 पन

 मूल्य
 (  क  रोड़  रुपयों  में  )

 REXG

 आयात  ३६०

 निर्यात  र६्२

 व्यापार  सन्तुलन  225.0

 लेखकों को  पारिश्रमिक

 flood.  श्री  दलजीत सिह
 :  कया  सुचना कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  सरकार
 ने  PEYW-¥S  के  दौरान  विभिन्न  भारतीय  भाषाओं  के  लेखकों  को  हिन्दी  तथा

 अंग्रेजी

 के  लेखकों  को  छोड़कर  प्रत्येक  भाषा  के  लिये  पृथक-पृथक  विभिन्न  सरकारी  प्रकाशनों  के  लिये  लेख

 लिखने  के  प्रतिफल  स्वरुप  कितना  कितना  पारिश्रमिक  दिया  है  ?

 सूचना प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  सूचना  गौर  प्रसारण  मंत्रालय  हिन्दी  व

 उर्द  को  छोड़  कर  प्राय  किसी  भाषा  में  प्रकाशन  नहीं  निकालता  है  ।  इसलिये  wea  भाषाओं  के  लेखकों

 को  पारिश्रमिक  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |  उर्दू  लेखकों  को  ReYO-¥S  में  ४,  X99  का  पारिश्रमिक

 दिया  गया  ।

 पंजाब में  हस्तशिल्प  प्रशिक्षण  योजना

 1१००६.  श्री  दलजीत
 सिंह

 :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने
 पंजाब

 में  हस्तशिल्पों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  कोई  योजना  स्वीट
 त  की

 यदि  तो  और

 यह  योजना  किन-किन  स्थानों  पर  चालू  की  जायेंगी
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 )  एक
 लोक-सभा  के  पटल

 पर
 रखा  जाता  है

 |
 परिशिष्ट  ३;

 श्नुवन्थ

 पंजाब  में  खादी  उत्पादन

 1१००७.  श्री  दलजीत  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब में  १  जनवरी से  ३१  १९४५८  तक  कितना खद्दर  तथ्यार हसीना  है  ?

 Fit  ain  में
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 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  पंजाब

 के
 सभी  खादी  केन्द्रों

 से  इस  अवधि के  उत्पादन के  झांकने  ht  उपलब्ध  नहीं  हुए  हैं  ।  किन्तु  gays h के  अगस्त के  तीसरे

 सप्ताह  में  प्राप्त  होने  वाली  रिपोर्ट  के  अनुसार  १  जनवरी  से  ३१  g&ys  तक
 पंजाब

 में

 जिस  में  नम्बर  खादी  भी  शामिल  का  उत्पादन  लगभग  92. va  लाख  वग  गज  बैठता है
 |

 wits  सें  का  सर्वेक्षण

 1१००८.  श्री  रामी  रेड्डी
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  प्राप्त  प्रदेश  में  बेरिल  के  संसाधनों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 राज्य  के  निक्षेपों  में  इस  खनिज  पदार्थ  की  कितनी  मात्रा  उपलब्ध  है  ;  कौर

 राज्य  में  किन-किन  स्थानों  पर  यह  खनिज  ह  उपलब्ध  हैं
 ?

 पं प्र घान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 कौर  (7).

 are  राज्य  के  कुछ  जिलों  में  अणुशक्ति  विभाग  के  आणविक  खनिज  डिवीज़न  ने  कच्चे  चेरिल

 के  निक्षेपों  की  खोज  में  एक  विस्तृत  ate  प्रणालीबद्ध  सर्वेक्षण  किया
 ।

 area  जिलों  में
 भी

 यह  सर्वेक्षण

 किया  जा  रहा  है  ।  सर्वेक्षण  के  फलस्वरूप  विशाखापटनम  श्रीकाकुलम  जिलों  में  कच्चे

 बेरिल  के  कुछ  निक्षेपों  का  पता  लगा  है
 ।

 इन  निक्षेपों  का  ठीक-ठीक  स्थान  बताना  हितकर
 न

 होगा
 |

 कच्चा  बेरिल  थोड़-थोड़ी  मात्रा  में  कहीं-कहीं  मिलता  है  इसलिये  उन  की  मात्रा  का

 अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 हरिपुरा  पर  पाकिस्तानी हमले

 1१००९.  श्री  बांग शि  ठाकुर
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 पाकिस्तानी  सेना  तथा  wer  बलों  द्वारा  हाल  ही  में  गोली  चलाने  शादी  के  कारण

 त्रिपुरा  में  किन-किन  स्थानों  को  हानि  पहुंची  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इन्हीं  हमलों  में  से  एक  हमले  में  त्रिपुरा  सशस्त्र  बल  के  कमांडेंट

 ai  कुछ  पुलिस  कर्मचारी  लापता  हो  गये  ;

 यदि  तो.इन  घटनाओं  का  ब्योरा  कया  है  कौर  क्या  इन  लोगों  के  बारे  में  कोई

 चार  मिला  है  ;  भर

 इन  हमलों  में  कितने  सरकारी  ah  गर-सरकारी  व्यक्तियों  को  हानि  पहुंची  ak

 उन  की  तथा  उन  के  परिवारों  की  सहायता  के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेदिक-कार्ये मंत्री  जवाहरलाल
 :  से

 हाल  ही  में  पाकिस्तानी  सेना  द्वारा  गोली  चलाने  शादी  से  केवल  लक्ष्मीपुर  गांव  को  हानि  पहुंची  ।

 ६/७  १६५८  की  रात  को  पाकिस्तानी  सशस्त्र  बल  ने  इस  गांव  में  भारतीय  पुलिस  चौकी  पर

 छापा  मारा  बिना  सोचे  समझे  गोली  चलाना  शुरू  कर  दिया  ।  इस  में  दो  पुलिस  कर्मचारी मारे

 गये  श्र  दो  घायल  हुए  ।  उन  में  से  जिन  में  कमांडेंट  भी  दया मिल  को  वे  उठा  कर  पाकिस्तान

 ले  गये  जिन्हें  कभी  तक  वहां  रखा  है  ।  पाकिस्तान  सरकार  से  उन्हें  रिहा  करने  के  लिये  कहा

 गया है  ।
 re i  ie

 अंग्रेजी  में
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 (a)  इन  हमलों  का  प्रत्यक्ष  रूप  से  केवल  उक्त  पुलिस  कर्मचारियों  पर  प्रभाव  पड़ा  था  ।

 जिन  नागरिकों  पर  इस  का  प्रतीक  प्रभाव  पड़ा  उन  की  संख्या  अधिक  नहीं  होगी  ।  इस  बारे  में

 कारी  उपलब्ध  नहीं  कि  त्रिपुरा  प्रशासन  ने  उन  लोगों  की  अथवा  उन  के  परिवारों  की  क्या  सहायता
 कीं  ।

 gear गांव  पर  पाकिस्तान  का  शब्द

 1१०१०.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  से  तुकेग्राम  गांव  जिस  पर  उन्हों  ने
 ७  अगस्त  से  बलपूर्वक  कब्ज़ा  कर  रखा  खाली  करने  के  लिये  कहा  है  ;

 यदि  तो  पाकिस्तान  सरकार  पर  उस  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  ;

 ar  पाकिस्तान  सरकार  ने  गांव  को  खाली  कर  दिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  गांव  को  स्वतंत्र  कराने  के  लिये  भारत  सरकार  ने  कार्यवाही

 करने  का  विचार  किया  है  ?

 परिधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम  मंत्री  जवाहरलाल
 :  हां  ।

 पाकिस्तान  सरकार  ने  यह  गलत  दावा  किया  है  कि  यह  गांव  उन  के  क्षेत्र  में  पड़ता  है  ।

 नहीं  ।

 सरकार  लगातार  प्रयत्न  कर  रही  है  कि  पाकिस्तान  उसे  खाली  कर  दे  ३०  अगस्त

 को  कराची  में  होने  वाले  सचिवों  के  सम्मेलन  में  यह  बात  उठाई  जायेगी  ।

 कृत्रिम रेदाम  का  धागा

 1१०११.  थ्रो  रामी  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रत्येक  ae  कृत्रिम  रेशम  का  कितना  धागा  बनाया  जाता  है  ;

 धागे  के  उत्पादकों के  क्या  नाम  हूँ  ;

 क्या  वास्तविक  उपभोक्ताओं  में  इस  का  वितरण  करने  की  कोई  योजना  बनाई  गई

 है  ;

 यदि  तो  इस  का  ब्योरा  क्या  है  वास्तविक  उपभोक्ताओं  में  धागे  का  समान

 वितरण  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  ;

 PEYN—VUV LY  लाख  पौंड  ।

 RYE—ZVE  लाख  पौंड  |

 PEXW——AXI  लाख  पौंड  ।

 १.  tag  नैशनल  रेयन  बम्बई  |

 गा
 २.

 मैस  तरा वं कोर  रेयन
 केरल  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ३.  संचार  बम्बई  |

 '.  मसाज  श्री सिल्क  ग्राहक  प्रदेश
 |

 ate  हां  ।  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट

 ३,  श्रतुबन्ध  संख्या  ५९]

 नेपा  अखबारी  कागज़  कारखाना  न्यूज़ प्रिट

 1१०१९.  श्री  रामेश्वर  टांटिया  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १४  १९५८ के

 तारांकित  प्रशन  संख्या  yooh  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  नेपा  अखबारी  कागज़  कारखाने  न्यूज़ प्रिट
 को  बिजली  की

 सप्लाई  बढ़ा  दी  गई  है  जिस  से  वह  प्रति  दिन  १००  टन  कागज़  का  उत्पादन  कर  सके

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  क्या  है

 -  बिजली  की  सप्लाई  बढ़ा  देने  से  कारखाने  में  कागज़  का  कितना  अतिरिक्त  उत्पादन
 ?

 fairs तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  कभी नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  होता  ।

 लगभग  ५०००  से  ७०००  टन  प्रतिवर्ष  |

 ee  eR

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 सम्पत्ति  का  श्रजंन  तथा  श्रषिग्रहण  नियमों  में  संशोधन

 श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  :  मैं  चल
 सम्पत्ति

 का

 ग्रीन  तथा  अधिग्रहण  PEXR  की  धारा  २२  की  उपधारा (३)  के  अन्तर्गत  अचल

 सम्पत्ति
 का  जबरन

 तथा  अ्रधिग्रहण  gayi  में  कुछ  संशोधन  क  वाली  दिनांक  २

 yaks  की  श्रघिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ६५४  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हू ं।

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल  ०  Fto——a yy / 4s]

 चौधरी  समिति  का  प्रतिवेदन

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  मैं  निम्नलिखित पत्रों

 की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं
 :--

 ट्
 है (  )  पिता  तथा  गोदी  कर्मचारियों  की  मांगों  के  बारे  में  श्री  पी०  ato  चौधरी  द्वारा

 की  गई  जांच  का  प्रतिवेदन ॥

 (२)  सरकारी  संकल्प  संख्या  पी  एल०  wo  (59) /X5  दिनांक  २१  जुलाई

 2eys  |

 पुस्तकालय  में  रखी
 देखिये  संख्या  एल०  टी०--८६०/५८]

 मूल  पैकेज  में



 २७  १९५८  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  )  विधेयक  QO

 उद्योग  तथा  श्रषिलियम  के  घिन  जारी
 की

 गई  श्रघिसुचना

 pea  मंत्री  मनु भाई
 :  मैं  मेसर्ज  जेसप  एण्ड  कम्पनीं  कलकत्ता का

 प्रबन्ध लें  लेने  के  बारे  में  दिनांक  १५  Leys  की  अ्रधिसूचना संख्या संख्या  एस०  करो  ८६७  एस०

 ्रो०  संख्या  8७१  दिनांक  ३१  द्वारा  संशोधित  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 पुस्तकालय  में
 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--८६१/४८]

 लोक प्रतिनिधित्व  का  प्रबन्ध  कौर  निर्वाचन  याचिकाओं  का  निपटाया  नियमों में

 संशोधन

 मंत्री  श्र०  तू  :
 में  लोक  प्रतिनिधित्व.घ्रघिनियम  ae 4  की  धारा  LEE

 की  उपधारा  (३)  के  शभ्रन्तगंत
 प्रतिनिधित्व

 का
 प्रबन्ध

 शर
 निर्वाचन  याचिकाओं

 का  निंबटाया  PENS  में  कुछ  प्रौढ़  संशोधन करने  वाली  दिनांक  १३  १९४५८

 की  अधिसूचना  संख्या  जी०  Uqo  कार  ७००-ए  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।
 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--८६२/५८]

 श्रादवासनों पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही का  विवरण

 संसद्-कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  में  विभिन्न  सत्रों  में  ster  कि  प्रत्येक  के  सामने

 दिखाया  गया  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वचनों  तथा  प्रतिमानों  पर  सरकार  द्वारा

 की  गई  कार्यवाही  के  निम्नलिखित  विवरणों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :

 (१)  भ्रनुपुरक विवरण  संख्या  ६  दूसरी  लोक-सभा  का  चौथा  १९४५८  |

 देखिये  परिशिष्ट  3,  अनुबन्ध  संख्या  ६०

 (२).  भ्रनुपूरक विवरण  संख्या  ८  दूसरी  लोक-सभा  का  तीसरा  REX  |

 देखिये  परिशिष्ट  2,  झ्रनुबन्ध  संख्या  ६१

 (३)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  of  दूसरी  लोक-सभा  oe OC)  |

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६२]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 सचिव
 :

 मुझे
 सभा

 को  यह  बताना  है  कि  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  यह  सन्देश  मिला  है

 कि  लोक-सभा  द्वारा  १२  १९५८  को  पारित  अ्रखिल  भारतीय  सेवा  संशोधन  विधेयक  ges

 को  १८  ges  को  पारित  दंड  प्रक्रिया  संहिता  )  १९५८  को

 राज्य-सभा
 ने

 श्रपनी  २५  १९५८  की
 बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वी  कार

 कर
 लिया  है  ।

 ee  RS  ES

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय
 विधेयक

 प्रवर  समिति  का
 प्रतिवेदन

 हुक्म  fag  में  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय
 )

 Ss teks  सम्बन्धी
 प्रवर  समिति

 का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं

 wash  में
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 व्यापार  तथा  पण्य  चिन्ह  विधेयक

 mere  महोदय  :  सभा  we  व्यापार  तथा  पण्य  चिन्ह
 विधेयक

 संयुक्त  समति  द्वारा

 प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करेगी  |  इस  विधेयक  पर  सामान्य  चर्चा  के  लिये  चार  घंटे  श्र  खंड-वार

 चर्चा  तथा  तृतीय  वाचन  के  लिये  एक-एक  घंटे  का  समय  निश्चित  किया  गया  है
 |

 वाणिज्य  मंत्री  (it
 :

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 व्यापार  चिन्हों  के  पंजीयन  atte  उन  के  सुरक्षण  कौर  पण्य  पर  जाली  चिन्हों

 के  प्रयोग  को  रोकने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये

 यह  विधेयक  लोकसभा में  २८  १९५८  को  पुरःस्थापित  किया  गया  था  ।  विधेयक

 को  संयुक्त  समिति  में  निर्देश  करने  का  प्रस्ताव  ५  मई  को  रखा  गया  ।  विधेयक  के  सिद्धान्तों तथा

 विषय  पर  पर्याप्त  चर्चा  हुई  थी  ।  तथा  इस  बात  पर  सभी  एकमत  थे  कि  जिस  रूप  में  विधेयक

 स्थापित  किया  गया  है  वह  सभा  को  मान्य  है  ।  इस  के  थ  विधेयक  संयुक्त  समिति  में  गया
 ।

 समिति

 की  बारह  बैठकें  हुई  द्रोह  विधेयक  उन  सब  से  हो  कर  गुजरा  |  उन्हों  ने  विधेयक  की  भाषा  में  परिवहन

 कर  उस  में  सुधार  किया  तथापि  विधेयक  का  रूप  मोटे  तौर  पर  वही  रहा  ।  में  संयुक्त समिति  द्वारा

 प्रतिवेदित  रूप  में  विधेयक  को  प्रस्तुत  करता  हूं
 :

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  |

 श्री  state  भरूचा  इस  विधेयक  में  संयुक्त  समिति  ने  कोई  विशेष

 वर्तन  नहीं  किये  हैं
 ।

 में  सभा  का  ध्यान  इस  विधेयक  के  कुछ  पहलुओं  की  are  दिलाना  चाहता  हूं  जिन
 पर  विचार  किये  बिना  यह  विधेयक  व्यवहारिक  कार्य  सिद्ध  होगा  |

 निःसन्देह  विधेयक
 के  खंड  ७७  कौर  ७८  में  जाली  व्यापार  चिन्ह  बनाने  शौर  उन  का

 प्रयोग

 करने  से  रोकने  पर  ३  at  तक  के  कठिन  कारावास  की  सजा  का  उपबन्ध  किया  गया  है  |

 व्यवहारिक  रूप  से  इस  सजा  को  लागू  करना  बहुत  कठिन  होता  है  क्योंकि  ये  जाली  चिन्ह

 इत्यादि  बनाने  के  ये  भ्रपराध  भारत  फके  किसी  भी  छोटे  नगर  में  किये  जा  सकते  हैं  ।  जहां  मुकदमा

 चलाने  वाला  पक्ष  सरलता  से  नहीं  पहुंच  सकता  है  ।  यदि  वह  भ्र परा धी  के  विरुद्ध  कुछ  काय  वाही  करने

 का  निश्चय  करता  भी  है  तो  वहां  उसे  कई  कठिनाइयां  होती  उस  का  समन  तामील  नहीं

 मुकदमे
 की

 तारीख  आसानी  से  बदली  जा  सकती  है  तथा  मुकदमे  को  दूसरी  जगह
 स्थानान्तर  किया

 जा  सकता  है  जिस  से  दूसरा  पक्ष  परेशान  हो  जाता  है  कौर  वह  कुछ  वेध  कार्यवाही  करने  की  भ्रपेक्षा

 वह  नुकसान  सहना  भी  उचित  समझता  है  ।

 मेरे  द्वारा  दिये  गये  संशोधनों  का  भी  यही  aaa  है  प्रौढ़  संयुक्त  समिति  भी  नया

 खंड
 od  क

 जोड़  कर  इस  का  उपबन्ध  कर  सकती  थी  ।  व्यवस्था इस  प्रकार  होनी  चाहिये  कि

 जिस  पक्ष  को  हानि  पहुंची  है  वह  पक्ष  ऐसे  न्यायालय  में  भ्र मि योजन  कर  सकता  है  जहां  उस
 का  मुख्य

 शाखा कार्यालय  स्थित  हो  ।  लेकिन साथ  ही  दूसरे  पक्ष  को  भी  यह  अघिकार  होना  चाहिये  कि

 वह
 इस

 के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालय  में  कपिल  करे
 ।  उच्च  न्यायालय मामले  पर  गौर  कर  यह  निश्चय

 करेगा
 कि

 मामले  की  सुनवाई  कहां  होनी  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमारा  यह  अनुभव  है  कि  दावा

 करने  वाला  पक्ष  अघिकांश  सही  होता  है  क्योंकि  उस  के  लोकप्रिय  कौर  मशहूर  वस्तु  के  चिन्ह  की

 ह  म  वना  कामन
 जाली  नकल  की  जाती  है  तथापि  छोटे  को  दंड  देना  बहुत  कठिन  होत  है

 ।

 हम  dist  में



 २७  Reus  व्यापार  तथा  पण्य  चिन्ह  विधेयक  Rho

 वाणिज्य  चिन्हों  का  उपयोग  करने  वाले  निर्माता ग्र ों  को  केवल  भ्र धि कार  देना  ही  पर्याप्त  नहीं  है

 प्रपितु  उस  के  विरुद्ध  कार्य  करने  वालों  को  दंड  देने  का  व्यवहारिक  उपबन्ध  होना  चाहिये  ।

 मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य  लोकहित  की  रक्षा  करना  है
 ।

 जो  लोग  दवाओं  तथा  अन्य

 वस्तुप्नों  पर  जाली  चिन्हों  का  उपयोग  करते  उन  से  जनता  को  हानि  होती  है  इस  का  दंड

 देने  में  कठोरता  बरतनी  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  तीन  सुझाव  हें  पहिला  कि  कुछ  न्यूनतम  दंड

 अवश्य  विहित  किया  जाना  चाहिये  दूसरा  बेचा  गया  सम्पूर्ण  माल  जब्त  कर  लिया  जाना  चाहिए

 ale  तीसरा  उस  निर्यात  को  झ्रागामी  तीन  ae  तक  किसी  व्यापार  चिन्ह  के  उपयोग  की  अनुमति  नहीं

 दी  जानी  चाहिये  ।  साथ  ही  उस  के  लिये  यह  भी  झ्रावश्यक  होना  चाहिये  कि  वह  aol  दुकान  या

 फर्म  के  समक्ष  एक  रिसालों  लगाये  जिस  में  उस  के  व्यापार  तथा  पण्य  चिन्ह  विधेयक  के  श्रन्तगंत

 प्रस्राव  सिद्ध  होने  का  उल्लेख  हो  ।

 में  श्रीमती  टिप्पण  में  हस्ताक्षर  करने  वालों  के  इस  सुझाव  से  सहमत  हूं  कि  छोटे  व्यापारियों  के

 जिन्हें  afar  भारतीय  संरक्षण  की  आवश्यकता  नहीं  सीमित  क्षेत्र  में  संरक्षण

 देने  की  व्यवस्था  हो  ।  इस  के  लिये  उन  से  या  दाँतों  के  सम्बन्ध  में  रियायत  की  जाय  |

 इस  बात  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  कि  सभी  राज्यों  में  व्यापार  चिन्ह  पंजीयन  कार्यालय  हो ं|

 इस  से  व्यापारियों  को  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।

 म
 मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  विधेयक  की  उक्त  त्रुटियों  को  दूर  करने  पर  विचार  करें  ।

 पाणिप्रही  )  aged  समिति  ने  विधेयक  में  जो  सुधार  किय  हूँ  में  उन  से

 मत  हूं  ।

 विधायक  की  वर्तमान  योजना  के  अनसार  चार  या  पांच  व्यापार  चिन्ह  पंजीयन  कार्यालय

 खुलेंगे  ।  तथांपि  सरकार  को  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसा  कार्यालय  खोलने  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 में  छोट  निर्माताओं  के  पक्ष  में  दो  चार  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  उदाहरणार्थ  उड़ीसा  के  कई  नगरों

 में  सावन  व  विशेष  प्रकार  के  भोग्य  पदों  बनते  हें  उन्हें  कोई  ऐसी  महत्वाकांक्षा  नहीं  रहती

 है  कि  उन  को  व्यापार  भारत व्यापी  विस्तार  प्राप्त  करे  तथापि  जब  कोई  बड़ा  निर्माता  उन  पर  किसी

 बड़े  दहर  में  दावा  कर  देता  है  तो  वे  बड़ी  कठिनाई  में  फंस  जाते  हे  ।  इन  छोटे  निर्माताओं  के  लिये

 कुछ  व्यवस्था  होनी  चाहिये  जिस  से  य  छोट  मोट  निर्माता  अपनी  वस्तुप्नों  का  पंजीयन  करवा  सकें  ।

 खंड  ३  के  सम्बन्ध  में  में  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  उच्च  न्यायालय  का

 उस  विशेष  खंड  तक  लागू  होगा  जो  उस  के  भ्रमित  व्यापार  चिन्ह  पंजीयन  कार्यालय  के  pete

 जाता  है
 ।

 इस  से  छोट  निर्माताओं  ae  व्यापारियों  को  बहुत  कठिनाई  हो  जायेगी  ।  उन्हें

 स्थान  से  बहुत  दूर  उस  स्थान  तक  जाना  पड़ेगा  और  इस  प्रकार  भ्रत्याधघिक  व्यय  हो  जायेगा  |

 कुछ  विशेष  चिन्हों  को  पंजीयत  न  करने  का  जो  उपबन्ध  रखा  गया  हम  उस  से  सहमत  हैं

 केवल  मेरा  सुझाव  यह  भी  है  कि  राजनैतिक  दलों  के  प्रतीकों  पर  भी  रोक  लगा  देनी  चाहिये  ।

 साथ  ही  राजनैतिक  दलों  के  नेताओं  तथा  लोकप्रिय  नेताओं  के  नाम  के  व्यापार  चिन्हों  के  पंजीयन  की
 श्रवन मति च्च्  भी  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।

 खंड
 १०४  में  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्णय  के  विरुद्ध  atta  करने  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  रखा

 ——  सिवर
 गया  है  |

 वस्तुतः
 सरकार  से  गलती  हो  सकती  है  उस  के  उपचार  का  प्रबन्ध  होना  चाहियें

 |

 मूल  ast
 में
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 प्री  दें  प०  नायर  में  यह  बताना  चाहता  हुं  कि  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 महोदय  :  घंटी  बजाई  जाये  ।  में  सभा  के  सदस्यों  की  सहमति  से  एक  समिति  नियुक्त

 करना  चाहता  हूं  जो  सभा  के  कायें  क्रम  को  ahs  दिलचस्प  बनाने  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  दे
 ।  माननीय

 सदस्यों  की  यहां  उपस्थिति  के  लिये  ऐसा  करना  ही  होगा  ।  कम  से  कम  मैं  श्रव्य  चाहूंगा  कि  उप

 मंत्री  लोग  सभा  में  अवश्य  उपस्थित  रहें  ।  ज्यों  ही  सदस्य  सभासचिव  बन  जाती  वह  संस

 के  सामान्य  कार्य  में  दिलचस्पी  लेना  बन्द  कर  देता  है  ।  में  उन  से  a  दूसरे  विषयों  पर  बोलने  के  लिये

 भी  कहां  करूंगा  |

 अब  गणपूर्ति  हो  गई  है  ।  श्री  पट्टाभिरामन्  झपना  भाषण  शुरू  करें  ।

 fait  चे०  रा०  पट्टाभिरामन  :  हम  ने  निस्सन्देह  एक  व्यापक  विधेयक  तयार

 किया है  i  १००  पृष्ठ  के  इस  विधेयक  फे  सम्बन्ध  में  केवल  चार  संशोधन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  यह  प्रशंसनीय
 बात  है  ।  हम  ने  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  है  कि  हमारा  व्यापार  चिन्ह  विधेयक  ब्रिटेन  तथा  आस्ट्रेलिया

 के  समकक्ष  जाये

 जहां  तक  नौशीर  भरुचा  के  संशोधनों  का  wea  वह  उन  न्यायालयों को  जिन  के  क्षेत्र  के

 प्रधान
 उस

 निर्माता  का  मुख्य  कार्यालय  स्थित  है  जिस  के  व्यापार  चिन्ह का  दुरुपयोग  किया  गया

 है  मुकदमा  चलाने  का  अ्रधिकार  देती  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  संशोधन  भारत  जसे  देश  के  लिये  जहां

 हजारों  छोटे  मोटे  व्यापारी  हैं  अनुचित  है  ।  इस  से  छोटे  व्यापारी  बहुत  कठिनाई  में  पड़  जायेंगे  |

 अपने  दूसरे  संशोधन  के  द्वारा  श्री  भरूचा  यह  चाहते  हैं  कि  समद्र  सीमा  अधिनियम  का  इसमे

 कहीं  निर्देश  नहीं  हो  |  उन  का  उद्देश्य  यह  मालूम  होता  है  कि  समद्र  सीमा  अधिनियम की  कोई  बात

 व्यापार  तथा  पण्य  चिन्ह  अधिनियम  को  निर्देश  न  की  जाय  ।  समुद्र  सीमा  अधिनियम  व्यापार

 तथा  पण्य  चिन्ह  विधेयक  का  निदा  किया  गया  है  ।  व्यापक  विधेयक  होने  के  नाते  उस  में  उक्त  भ्र धि

 नियम  का  निर्देश  करा  सकता  है  ।

 उन  का  तीसरा  संशोधन  शब्दों  में  परिवर्तन  के  सम्बन्ध  में  है  में  उस  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  चौथे

 संशोधन  में  उन्हों  ने  यह  बताया  है  कि  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता की  धारा  २०  के  श्रनसार उस स्थान उस  स्थान  का

 निर्णय  किया  जायेगा  जहां  मुकदमा  दायर  किया  जाय  यह  बात  श्रनभवसिद्ध  न्यायसिद्धान्तों के

 विरुद्ध है  ।

 श्री  पाणिग्रहण की  ara  भी  निराधार  है  क्योंकि  विधेयक  की  झ्रवहेलना  करने  मुकदमा

 जिला  न्यायालय  में  ही  दायर  होगा  |  उच्च  न्यायालय  में  जाने  का  saa  तो  बाद  को  भ्राता  है  ।  अतः

 ae  भ्रादांका  निर्मूल  है  ।

 सभा  विधेयक  की  स्वीकृति  की  सिफारिश  करता  हूं  ।

 fat  वें०  प०  नायर  :  भ्रध्यक्ष  संयुक्त  समिति  से  वापस  ra  पर  विधेयक  में  काफी

 सुधार हो  गया  है  ।  इस  विधेयक के  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसे  तैयार  करने

 सरकार  ने  इस  बात  का  ध्यान  नहीं  रखा  है  कि  हमारी  अर्थव्यवस्था  है
 कौर

 व्यापार  चिह्नों
 का  राज  केयर  में  क्या  महत्व  है  ।

 हम  जाना  हें  कि  विभिन्न  व्यापार  के  प्रचार  द्वारा  भ्रेनेक  प्रकार  की  वस्तुयें  बाजारों  में

 बिकती  ।  उदाहरण  के  लिये  टूथपेस्ट  को  ही  लीजिये
 |

 तरह-तरह
 के

 टूथपेस्ट  बिक  रहे
 हें

 ——  भी

 yet  अंग्रेजी  में
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 सबका
 व्यापार  चिह्न

 है  ।  हम  प्रचार  के  प्रलोभन  में  पड़कर  उन्हें  खरीदते  हें  ।  पर  उनमें  वह

 गुण या
 वे  विशेषतायें

 नहीं  मिलतीं  जिनके  नाम  पर  उनका  प्रचार  किया  जाता  है  ।  कभी-कभी

 तो  उनसे  लाभ  के  बजाय  हानि  ही  होती  है  ।  दमा  के  लिये  कौर  तत  कुष्ट  के  लिए  भी  ऐसी  ही

 अनिल  दवायें  बाजार  में  खूब  बिकती  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  एक  ऐसी  संस्था
 का

 उदाहरण  दूंगा
 जो

 मुर्गी  के  बच्चों  का  we
 बना  कर  बेचती है  ।  हजारों  लाखों  लोग  उसे  खरीदते  हें  ।  पर  एक

 न्यायाधिकरण  में  जब  उस  संस्था  का  मामला  तो  पता  लगा
 कि

 वे  मुर्गी  के  बच्चों
 को

 इस्तेमाल

 नहीं  करते  थे  बल्कि  बछड़ों  या  गाय  के  गोश्त  से  बनाया  गया  gard  मुर्गी  के  बच्चों  का  एक  कह

 कर  बेचते  थे  ।  इसी  प्रकार  काले  बन्दर  का  रसायन  बनाने  वाली  संस्था  का  भी  यही  हाल  है
 |

 वे  काले  बन्दरों  का  प्रयोग  नहीं  करते  ।

 व्यापार  चिह्न  का  मामला  वैसे  तो  एकस्व  कौर  प्रतिलिप्याधिकार  के  मामले  से  भिन्न  है
 पर

 हम  को  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  व्यापार  feat  की  are  में  ऐसी  बातें
 न  हों  ।  बड़ी-बड़ी

 संस्थायें  प्रचार  के  बल  पर  रद्दी  सर्दी  चीजें  खूब  धूम  से  बेचती  हें  ।
 उनकें  पास  प्रचार

 के
 लिए

 धन  है  ।

 प्रचार  के  व्यापार  की  जान  है  ।.

 इसी  प्रकार  श्रनासीनਂ  एस्ट्रो  की  गोलियों  का  भी  सवाल  है  ।  इसका  प्रचार  बहुत  ज्यादा है

 भर इनपर इन  पर  Yoo  प्रतिशत का  लाभ  है  ।  हम  सभी  लोग  इन  गोलियों को  खरीदते व  खात

 पर  इनका  गण  प्रायः  वह  महीं  होता  जो  इनके  प्रचार  में  बताया  जाता  है  ।  मेरा  सविनय

 निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  को  बनाने  में  सरकार  ने  इस  बात  का  ध्यान  नहीं  रखा  है  कि  बड़ी-बड़ी

 व्यापारिक  संस्थाओं  के  ऐसे  प्रचार  कुमारों  से  जनता  की  रक्षा  केसे  की  जाये  |  जहां  व्यापार  चिह्नों

 के  प्रधान  वस्तु भ्र ों  के  विक्रय  की  आवश्यकता  है  वहां  जनता  के  हित  की  ध्यान  रखना  भी  श्रावक है  |

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  मेरा  कार्य  काफी  सरल  है  क्योंकि  श्री  भरूचा  के

 संशोधनों  को  छोड़कर  प्र्  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  श्री  wear  ५  as  का  बहुत  कुछ  उत्तर श्री

 ने  दे  दिया  है

 श्री  भरूचा  ने  कहा  कि  दण्ड  को  कठोर  बनाया  जाये  ।  माननीय सदस्य  को  ध्यान  रखना

 चाहिये  कि  व्यापार  चिह्न  तथा  व्यापार  चिह्न  रूपी  सम्पत्ति  का  अर्थ  बहुत  सीमित  है  ।  यह  एक

 सम्पत्ति  है
 ।

 व्यापार  चिह्न  का  मुल्य  उस  के  प्रचार  पर  किये  गये  परिश्रम  के  भ्र तु सार  बांका

 जा  सकता  है
 ।

 विधेयक  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  व्यापार  चिह्न
 की

 झूठी  व्याख्या  दण्डनीय

 होगी  ।  यह  बात  इस  के  भ्रष्टाचार  को  रोकने  के  लिये  काफी  होगी  ।

 श्री  नायर  ने  लाभ  की  बात  कही  |  उस  सम्बन्ध  में  विधेयक  के  राजकोषीय  उपबन्ध  काफी

 हैं  जो  उस  पर  नियंत्रण  रख  सकेंगे
 ।

 यदि  कोई  व्यक्ति  बाजार  से  कोई  ऐसा  ट्थपेस्ट  खरीदता  है  जिसके

 गुण  कौर  जिसकी  विशेषतायें  भ्रच्छी  नहीं  हें  तो  इस  बात  का  इलाज  हमारे  पास  नहीं  है  ।  राज  तो

 प्रचार का  युग  है  |  सारे  संसार  में  तरह-तरह  के  प्रचार  होत  हें  ।  हमारे  देश  के  लोग  तो  संसार

 के  अरन्य  देशों  के  लोगों  की  तुलना  में  प्रचारो  पर  कब  विश्वास  करते  हें  ।  मेरा  निवेदन है  कि

 इस  विधेयक  में  मेंने  एक  सीमित  उद्देश्य  को  ही  रखी  है  |

 मुझे  प्रसन्नता हैं  कि  संभा  में  इस  विधेयक  को  पर्याप्त  समथेन  प्राप्त  gare  विधेयक को

 श्रमिक  अवरोधी  या  कम  अवरोधी  बनाना  परिस्थितियों  पर  निर्भर  होगा  ।  देश  में  व्यापार

 तथा  वाणिज्य  की
 जो

 स्थिति
 है

 उसे  देखते  हुए  इस  विधेयक  के  उपबन्ध  पर्याप्त
 हैं  विधेयक  के

 अ्ध्यार  ६  की
 कौर  में  ध्यान  आकृष्ट  करवाना  चाहता  हूं  ।

 इसमें  नाजायज  लाभ  उठाने
 या

 शोषण निक अ  का

 मूल  waist  में
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 श्री

 पर  पर्याप्त  नियंत्रण  रखने  की  बात  कही  गयी  है  क्योंकि  हमारे  देश  में  व्यापार  तथा  वाणिज्य  की

 स्थिति प्रभी  पूर्णतया  विकसित नहीं  है  ।  इस  विधेयक में  पर्याप्त  अधिकार  दिये  गये  हैं  जिन्हें  समय

 की  स्थिति  को  देखते  हुए  काम  में  जायेगा  ।  समय  बदल  जाने  पर  सरकार  का  कर्तव्य  होगा

 कि  वह  उस  में  प्रावश्यक  संशोधन  करे  ।

 श्री  भरूचा  ने  कहा  कि  पंजीकृत  चिह्नों  के  स्वामियों  को  जो  संरक्षण  दिया  गया  है  वह  नहीं

 के  बराबर  है  क्योंकि  उसे  कार्यान्वित  करना  बहुत  कठिन  काम  है  ।  इस  विधेयक  में  पंजीयन  के

 लिए  कुछ  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गयी  है  क्योंकि  पंजीकृत  स्वामियों को  उससे  कुछ  विशेष  लाभ

 होते है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  संयुक्त  समिति  ने  विधेयक  में  जो  संशोधन  करके  विधेयक  को

 प्रस्तुत  किया  है  वह  ठीक  है  श्री  सभा  को  चाहिए  कि  वह  उसे  स्वीकार  कर  ले
 ।

 forge  महोदय यह  है  :

 व्यापार  चिह्नों  के  पंजीयन  तथा  उनके  सु संरक्षण  का  site  पण्य  पर  जाली  चिह्नों  के

 प्रयोग  को  रोकने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित

 रूप  विचार  किया  जाये  4.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  २--(परिभाषा

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :
 ha

 खण्ड  २  विधेयक  का  बने  (4

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 fot  कानूनगो
 :

 ट्रेवल  खण्ड  g&,  Fo,  भ्र  १०५  पर  ही  संशोधन  है
 ।

 महोदय
 ।

 में  खण्ड  ३  से  चट  तक  एक  साथ  लूंगा
 ।

 प्रशन यह  है  :

 कि  खण्ड  ३  से  ८६  विधेयक  का  aa  बनें  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  ३  से  घट  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 खण्ड  ok

 थी  नौशीर  भूखा
 :

 में  अपना  संशोधन  संख्या  १  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 मेरे  संशोधन  में  कहा  गया  है  कि  यद्यपि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  कहा  गया  है  कि  मामला

 बहीं  दायर  किया  जाता  है  जहां  कि  अपराध  हुआ  हो  पर  हमें  उस  में  परिवर्तन  करना  होगा  ।  उदाहरण

 कें  लिए  यदि  कोई  हत्या  का  मामला  होता  है  तो  वहीं  पर  मामला  चलाया  जाता  है  जहां  हत्या  होती  है
 ।

 मूल  प्रदेश  में
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 पर  ऐसे  मामले  तो  एक  साथ  हरनेक  स्थानों  पर  होते  हैं  मेरा  ग्रनुरोध  है  कि  ऐसा  उपबन्ध
 a

 रखा  जाये  कि  जहां  मामला  हो  वहीं  मुकदमा  चलाया  जाये  ।  एक  बात  तो  एक  व्यक्ति  के  लिये

 असंभव  होगी  कि  वह  एक  साथ  स्थानों  पर  जाये  मुकदमा  चलाये  ।  उपबन्ध  यह

 होना  चाहिये  कि  पीड़ित  पक्ष  के  स्थान  पर  मुकदमा  चलाया  जाये  ।  बात  भी  ठीक  है  कि  अभियुक्त

 को  श्रपना  खर्चा  देकर  वहां  तक  जाने  की  कठिनाई  उठानी  चाहिए  |  हमें  यह  संशोधन  अवश्य

 करना  चाहिए  ।  हो  सकता  है  कि  कुछ  भ्र वांछित  मामलों  में  किसी  व्यक्ति  को  बेकार  में  परेशान

 होना  पड़े  और  धन  व्यय  करके  जाना  पड़े  ।  ऐसे  मामलों में  न्यायालय  को  चाहिए  कि  वह  अभियोक्ता

 से  कुछ  जमानत  जमा  करा  ले  यदि  मामला  झूठा  हो  तो  भ्र भि युक्त  को  खर्च  उसी  जमानत  में  से

 दे  दिया  जाये  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  श्राप  ऐसा  नहीं  करेंगे  तो  व्यापार  चिह्नों  कें  स्वामियों  की

 रक्षा  नहीं  हो  पायेगी ।

 fat  लाचार  :  में  इस  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं  ।  वास्तविक  अपराधी  को

 पकड़  पाना  बहुत  कठिन  काम  होता  है  ।  पहले  से  हम  कोई  ऐसी  धारणा  नहीं  बना  सकते

 कि  श्रमिक  व्यतीत  अपराधी  है  जब  तक  किं  श्रपराध  सिद्ध  न  हो  जाये  ।  यह  होना  चाहिए कि

 वह  व्यक्ति  किसी  अन्य  स्थान  पर  हो  कौर  मुकदमा  कहीं  अन्य  स्थान  पर  चलाया  जाये  ।  अतः

 विधि  की  साधारण  प्रक्रिया  में  कोई  परिवर्तन  करना  में  वांछनीय  नहीं  समझता  ।  में  संशोधन

 का  विरोध करता  हूं  ।

 vat  मूलचन्द  दूबे  :  में  भी  इस  dated  का  विरोध  करता  हूं  ।  माननीय

 सदस्य  का  संशोधन  स्वीकार  करने  से  न्याय  व्यवस्था  का  सारा  ढांचा  बिगड़  जायेगा  |  माननीय

 सदस्य  का  कहना  है  कि  पीड़ित  पक्ष  के  व्यापार  वाले  स्थान  पर  मामला  चलाये  जायें  ।
 पर  वह  यह

 बात  क्यों  भूल  जाते  हें  कि  जिस  व्यक्ति  पर  मुकदमा  चलाया  जाता  है  वह  भी  तो  पीड़ित पक्ष  होता

 हो  सकता  बिल्कुल  निराधार  बात  पर  शिकायत  की  गई  हो  कौर  मामला  चलाया  गया  हो  ।

 में  इस  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं
 ।

 pat  कानूनगो
 :

 व्यापार  चित्  स्वामी  संस्था  जिसने  संयुक्त  समिति  को  एक  तर्क॑पूर्ण

 ज्ञापन  दिया  था  ate  समिति  के  सामने  अरपना  साक्ष्य  भी  दिया  यह  सुझाव  नहीं  दिया कि  मामले

 को  निबटाने  के  स्थान  में  कोई  परिवर्तन  किया  जाये  ।  व्यापार  चिह्नों  के  सम्बन्ध  में  सभी  व्यवहारिक

 कौर  भ्र परा धिक  मामलों  में  प्रतियोगिता  को  जो  कठिनाइयां  उठानी  पड़ती  हें  उनकी  चर्चा  भी  उक्त

 समिति  ने  सविस्तार  की  कौर  समिति  को  उन्होंने  बताया  कि  भौतिक  सम्पत्ति  के  अधिकार  के

 उल्लंघन  की  बात  व्यापार  चिह्न  सम्पत्ति  के  अधिकार  में  उल्लंघन  की  बात  से  भिन्न  है  ।  ।  वे  तो  सिफ

 इतना ही  चाहत  थे  कि  ऐसे  भ्रपराधों  को  हस्तक्षेप्य  प्रसिद्ध  बना  दिया  जाये  ताकि  सरकारी  झ्रभियोवता

 को  तलाशी  ग्राही  लेने  का  अ्रघिकार  मिल  जायें  ।  उन्होंने यह  मांग  कभी  नहीं की  कि  मामला  चलाने

 का  स्थान  बदल  दिया  जाये  चाहे  वह  व्यवहार  सम्बन्धी  मामला  हो  या  दण्ड  सम्बन्धी  ।

 इन  बातों
 पर  समिति न॑  अच्छी  तरह  विचार  किया  a  उसने  यह  निष्कर्ष  निकाला  कि  वर्तमान

 परिस्थितियों  में  व्यवहार  या  दण्ड  की  स्थापित  प्रक्रिया  में  कोई  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  करने  की

 प्रावश्यंकता  नहीं  है
 ।

 काफी  विचार  के  बाद  समिति  ने  निर्णय  किया  कि  इस  विधान  के  अधीन

 वाले  दण्डनीय  अपराधों  पर  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  समन  प्रणाली  ही  लागू  होनी  चाहिए
 ।

 यह  बात  ठीक  है
 कि

 हस्तक्षेप  अपराधों  की  तुलना  में  समन  वाले  मामलों
 में

 अपराध  सिद्धि  मुश्किल

 मूल  प्रंग्रेजी में
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 कानून  |

 होती  है  पर  जानबूझ  कर  ऐसे  अन्तर  का  स्थान  दिया  गया  है  कौर  कुछ  अपराधों  को  हस्तक्षेप्य  शर

 कुछ  को  गैर-हस्तक्षेप  बना  दिया गया  हैं  ।  देश  की  स्थापित  प्रक्रिया  में  कोई  परिवर्तन

 करने
 की  भ्रावश्यकता  नहीं  है  चाहे  व्यवहार  सम्बन्धी  मामला  हो  या  दण्ड  सम्बन्धी

 ।

 एक  बात  मुझे  शौर  कहनी  है  कि  प्रत्येक  मामले  में  चाहे  वह  दण्ड  सम्बन्धी  हो
 या  व्यवहार

 सम्बन्धी  अभियुक्त  अ्रमियोक्ता  के  अतिरिक्त  साक्ष्यों का  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान  होता  है  ।

 उनकी  सुविधा  को  भी  ध्यान  में  रहना  आवश्यक  होता है  ।  में  इस  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं

 कर  सकता  |

 भिनाय  महोदय
 :

 गरब  में  संशोधन  संख्या  १  को  मतदान  के  लिए  रखूंगा  |

 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 १

 मतदान  के  लिये  रखा  गया  कौर  स्वीकृत

 खण्ड
 om

 दवारा  यात  किये  गये  माल  के  बारे  में

 pat  नाशिर  भरुचा
 :

 में  अपना  संशोधन  संख्या  २  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 खण्ड  €०
 में  कहा  गया  है

 कि
 समुद्र  सीमा  शुल्क  १८७८  के  wets  होने  वाले

 मामलों  में  इस  बात  के  प्रमाण  की  आवश्यकता  होगी  कि  वह  माल  किस  बन्दरगाह  से  आयात  किया

 गया  बात  तो  ठीक  है  पर  इस  प्रसंग में  केवल  इस  अ्रघिनियम  का  ही  उल्लेख  संगत  है  ।  समुद्र  सीमा

 शुल्क  अधिनियम  सम्बन्धी  उपबन्ध  तो  उसी  अघिनियम  में  शोभा  देगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 समुद्र  सीमा  शुल्क
 की  धारा  १८  सम्बन्धी  जो  बातें  हें  वे  इस  में  से  निकाल  दी  जाये

 ।

 गंदी  कानूनगो
 :  मूल  विधेयक  में  तो  केवल  समुद्र  सीमा  शुल्क  श्रप्िनियम  का  उल्लेख

 मात्रा
 था  समिति  नें  उसकी  धारा  १८  की  उपधारा  खण्ड

 खण्ड  (A),

 खण्ड
 खण्ड  या  खण्ड  का  उल्लेख  करके  उसे  प्रौर  अधिक  स्पष्ट  बनाने का  प्रयत्न

 किया  है  |  छत  जब  एक  बार  संयुक्त  समित  ने  विचार  करने  के  बाद  ऐसा  किया  है  तो
 उसमें

 परिवर्तन  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  दिखाई  देती  ।

 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २  मतदान  के  लिये  रखा  गया  कौर  श्रस्वीकंत

 महोदय
 :  यह  है  :

 खण्ड  co  विधेयक  का  अंग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 खण्ड  €०  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड  €१--(प्रतिवाद  या  श्रीमोहन  का

 श्री  भरुचा
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 :

 पृष्ठ  ५५,  खण्ड  १  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये :

 “91.  ग  any  prosecution  under  this  Act,  the  court  may  order  such

 costs  to  be  paid  by  the  accused  to  the  complainant,  or  by  the  com-

 ee
 plainant  to  the  accused,  as  the  court

 dee
 med  reasonable  hav  ing

 ss

 अंग्रेजी  में
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 regard
 to  all  the  circumstances  of  the  case  and  the  conduct  of  the

 Costs  so  awarded  shall  be  recoverable  as  if  they  were parties.
 afine.  (Rg  इस  अधिनियम  के  अधीन  किसी  झ्र भि योग में न्यायालय  अभियुक्त  से

 अभियोक्ता  या  भ्रभियोक्ता  सेਂ  अ्रभियुक्त  को  उन व्ययों  के  भुगतान  का  रादेश

 दे  जिसे  न्यायालय  मामले  की  सभी  परिस्थितियों  तथा  दोनों  पक्षों  के

 आचरण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समुचित  समझेगा  |  इस  प्रकार  का  व्यय  जुर्माने

 की  भांति  वसूल  किया  जायगा  1)

 मेरे  इस  संशोधन  का  अभिप्राय  यह  है  कि  व्ययों  का  भूगतान  केवल  समुद्र  द्वारा  आयात  की  गयी

 चीजों  के  सम्बन्ध  में  ही  कयों  रखा  जाये  अन्य  चीजों  के  सम्बन्ध  में  क्यों  न  रखा  जाय  ।  मेरे  संशोधन

 का  अभिप्राय  है
 कि

 न्यायालय
 पर

 यह  बात  छोड़
 दी

 जानी  चाहिए
 ।

 इस  प्रकार खण्ड  १  तक युक्त

 हो  जायेगा  ।  माननीय  मंत्री  इस  बात  पर  ध्यान  देकर  देखें  ।

 fat  कानूनगो  :  श्री  नाशिर  भरूचा  के  संशोधन  को  स्वीकार  करने  में  मुझ  कोई  आपत्ति

 नहीं है

 महोदय  क्या  माननीय  मंत्री  उसेਂ  स्वीकार  कर  रहे  हें
 ?

 श्री  कान नगों  जी

 महोदय  :  wet  यह  है

 पृष्ठ  YY,  खण्ड  €  १  के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जायें  :

 gl.  In  any  prosecution  case  undert  his  Act,  the  court  may
 एंड

 such
 costs  to  be  paid  by  the  accused  to  the  complainant,  or  by  the

 complainant  to  the  accused,  as  the  court  deemed  reasonable  having
 regard  to  all  the  circumstances  of  the  case  and  the  conduct  of  the

 Costs  so  awarded  shall  be  recoverable  as parties.  if  they  were

 a  fine.

 (a8.  इस  अघिनियम  के  अधीन  अभियोग  में  न्यायालय  अभियुक्त  से

 अभियोक्ता  ar  अ्रभियोंक्ता  से  अ्रभियुक्त  को  उन व्ययों  के  भुगतान  का  रादेश

 2  जिसे  न्यायालय  मामले  की  सभी  परिस्थितियों  तथा  दोनों  पक्षों  के

 आचरण  को  ध्यान  में  रखते  हुये  समूचित  समझना  |  इस  प्रकार  का  व्यय  फ़र्माते  की

 वसूल  किया  जायगा  \)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 महोदय  प्रबन यह है यह  है

 खण्ड  €  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने  ।

 प्रस्ताव .  स्वीकृत

 खण्ड  €१,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  €२  से  १०४  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 खण्ड  Qoy-

 श्री  कानूनगो
 :  मेरा  सुझाव  है  कि  श्री  नादिर  भरूचा  संशोधन  प्रस्तुत  न  करें  |  हम  उस

 पर  काफी  चर्चा  कर  चके

 मूल ५  भरंग्रेजी  में
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 tay  नादार  में  अपना  संशोधन  संख्या
 ४

 प्रस्तुत  करता  में  यह

 कहना  चाहता  हुं  किइस  प्रकार तो  दीवानी  कौर  फौजदारी  मामलों  में  कोई  अन्तर  नहीं

 होगा  इस  कारण  मेंने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  परन्तु  यदि  मंत्री  महोदय  को  यह  पसन्द  न  हो

 तो  उनकी  मर्जी  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  भी  अपने  संशोधन  पर  जोर  नहीं  दे  रहे  इसलिए  इसे

 मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है
 ।

 संशोधन  संख्या  ४,  सभा  की  अनुमति  वापस  लिया  गया

 faery  महोदय  :  प्रशन यह है यह  है

 ‘fe  खण्ड  १०६  से  १३६  विधायक  का  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 we  १०६  से  १३६  विधेयक  में  जोड  दिये  गये  ।

 wage,  खण्ड  १?  अधिनियमन  सूत्र  ate  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 sat  कानूनगो  :  में  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाय  1.0

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 tet  ले०  भ्र चौ  सिह  मणिपुर )  वर्तमान  विधेयक  का  vera  यह  है  कि  व्यापार

 foal के  सम्बन्ध  में  जो  विधान हे  उन  का  एकीकरण  कर  दिया  जाय  ।  संयुक्त  समिति  से  ००५,

 के  बाद  इसमें  काफी  सुधार  हो  गया  है  ।  विधेयक  में  हुए  परिवर्तनों  का  आधार  न्यायमूर्ति  श्री

 राजगोपाल श्रायंगर  की  सिफारिश  हें  ।  इस  में  समस्त  मतभेद  दूर  कर  दिये  गये  हें
 ।  बहुत  से

 उपबन्धों  पर  मतभेद .  परन्तु  सरकार  ने  सभी  को  सन्तुलित  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया है  ।

 इसका  उद्देश्य  यही  है  कि  श्राम  जनता  को  धोखा  देने  वाले  व्यापार  चिह्नों  से  बचाया  जाय

 व्यापारिक कौर  श्रौद्योगिक  चिह्न  सम्पत्ति  के  सामान  होते  हें  उसकी  रक्षा  करना  सरकार का

 कत्तव्य है  ।  इससे  श्रावक  प्रतिस्पर्द्धा की  भावना  को  भी  प्रोत्साहन प्राप्त  होता  है  ।

 इस  सम्बन्ध  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  इस  विधान  के  श्रन्तगंत  पंजीकृत

 पक्षों  के  दायित्व  भ्र  आस्तियां  क्या-क्या  हूं  ।  उसकी  परिभाषा स्पष्ट  कर  दी  जानी  चाहिए  ॥

 व्यापार  चिह्न  RE Vo  के  प्रतूसार थि  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  देश  के  दूर

 भागों में  रहने  वाले  व्यापारियों  को  पंजीकरण  की  सुविधायें  दी  जानी  चाहिए  ।  उसमें  यह  भी  व्यवस्था
 +

 कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  इसके  लिए  कार्यालय  स्थापित  किये  जायें  ।  इससेਂ  अच्छा  समन्वय

 सहयोग  रहता  है  तथा  प्रशासन  का  कार्य  योग्यता  से  चलता  है  ।  दो  विभागों  के  विलय  से  वेसे  भी

 बचत  रहती  है  ।  खण्ड  ३  में  स्पष्ट  शब्दों  में  मालिकों  के  अ्रधिकारों  are  हितों  की  रक्षा की  व्यवस्था

 की  गयी है  ॥

 झूठ व्यापार  चिह्नों  सम्बन्धी  दण्ड  विधियों  के  हाथ  इससे  समुचित  रूप  में  मजबूत  हो  गये

 सजा  भी  दो
 से  तीन  वर्ष  तक  बढ़  गयी

 है  ।  इस  दिशा  में  सारे  देश  भर  में  औषधियों  इत्यादि

 में
 बहुत  गोलमा

 ल
 चल  रहा  है

 इसके  लिए
 कई  परिभाषाओं

 का
 क्षेत्र  काफी

 विस्तृत  कर

 मल  अंग्रेजी  में
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 दिया  गया  कुछ  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  के  सरकार  के  अधिकारों  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 मतभेद  सरकार  के  निर्णय  के  विरुद्ध  भ्र दा लत  में  कपिल  की  कोई  व्यवस्था  नही ंहै  ।  सरकार  को

 इस  सम्बन्ध  में  बहुत  where  अधिकार  देने  की  आवश्यकता  इस  उपबन्ध  को  हटा  देना  चाहिए  |

 रजिस्टर  इत्यादि  रखने  के  बारे  में  भी  बहुत  सख्ती  से  काम  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।  खण्ड  ख

 सम्बन्धी  रजिस्टर  के  सम्बन्ध  में  विशेष  रूप  में  सचेत  रहने  की  आवश्यकता  है  ।

 :  बताया  गया  है  कि  बीड़ियों  पर  महात्मा  गांधी  का  चित्र  लगा  दिया  जाता

 क्या  इसे  रोकने  की  कोई  व्यवस्था  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 इस  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ऐसा  नहीं  हो  सकता
 |

 महोदय  :
 शायद  माननीय  मंत्री  महोदय  का  तात्पयं  खंड  १४  से  परन्तु  इस  से  काम

 नहीं  चलता  |  किसी  भी  बड़े  आदमी  को  किसी  बुरी  चीज  के  साथ  जोड़ा  जा  सकता  है  उस  के  लिये

 इस  विधेयक में  समुचित  व्यवस्था  नहीं  है
 ।

 यदि  मंत्री  महोदय  ठीक  तो  खंड  १४  में  पुनः

 वर्तन  किया  जा  सकता  इस  सम्बन्ध  में  सभा  में  संशोधन  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  इस  प्रकार के

 व्यापार  चिन्ह  भ्र  विज्ञापन  को  चलने  देना  बहुत  ही  गलत  बात  होगी  |

 श्री  नाशिर  wear  :
 में  एक  दो  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  कि  व्यापार  चिन्हों  के  पंजीकरण

 के  लिए
 प्रत्येक  राज्य

 में  एक  कार्यालय  स्थापित  करने  के  पीछे  नया  विचार  है  ?  बया  इसका
 सम्बन्ध  प्रशासनिक  कारणों  से  श्रद्वा  कोई  अन्य  कठिनाइयां  भी  सरकार  के  समक्ष

 क्योंकि  इसमें  जो  न्यय  होगा  उसका  भी  तो  ध्यान  रखा  ही  जाना  इस  हे  भ्र तार क्त
 मेरा  मत  यह  हैं  कि  इस  श्रवनीय  के  कार्यान्वित  किये  जाने  में  काफी  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  होगा  ।  अभियुक्तों  को  समूचित  सजा  दिलवाने  के  लिए  काफी  कठिनाइयों
 का  सामना  करना  होगा  ।  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रशासनिक  प्रतिवेदन  सभा क
 समक्ष  प्रस्तुत  करेगी  क्योंकि  इससे  बिना  ता  हम  सत्र  अ्रत्येरे  में  ही  रहेंगे  ।  विधिक  अबवा

 सामयिक  प्रतिवेदन  mt  पर  हम  उससे  लिए  कुछ  सुझाव  प्रस्तुत  कर  इन  दो वातों

 का  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  से  चाहता  हूं  ।

 महोदय  पीठासीन

 पाणिग्रहण
 :

 एक  सन्देह  मेरे  मन  में  भी  कि  सरकार  ने  उन  लोगों  के  लिय

 व्यवस्था  की  जो  नकली  माल  को  ही  समझ  कर  श्रायात  करते  भ्र  बेचते  इस  की  भी

 कोई  व्यवस्था होनी  चाहिये  ।

 fat  कानूनगो  श्री  भरूचा  ने  जो  कुछ  कहा  यह  संयुक्त  समिति  में  प्रस्तुत  एक

 नया  खंड  इस  में  जोड़  दिया  था
 ।

 वह  खंड  १२६  है  ।  इस  के  भ्रनुसार  प्रत्येक  वर्ष  पंजी कर्ता  के  प्रतिवेदन को

 सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  करना  भ्रावश्यक  होगा  |

 श्री  नाशिर  भरुचा
 :

 इस  में  हमें
 शर

 कुछ  नहीं  केवल  इतना  ही  काफी  होगा  कि
 विधेयक

 के
 प्रबन्धों

 को  वास्तविक  रूप  में  कार्यान्वित  करते  समय  कया  क्या  कठिनाइयों  का  सामना  करना
 पड़ा  |

 शि  कानूनों
 :  माननीय  सदस्य

 को  प्रथम  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये  ।  उस  के  बाद

 वह  प्यारे  सुझाव  यदि  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  करना  तो  वह  मुझ  से  बातचीत  कर  सकते

 सरकार  यदि  उसके  च्  जानकारी  प्राप्त  करने  के  पक्ष  में  se  उस  से  कुछ  लाभ  की  ara

 तो  उसे  प्राप्त  कर  सभा  के  समक्ष  रखा  जायेगा
 ।

 ——  $$.

 मूल  अंग्रेज़  में

 159  (A)
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 कपिल  के  अधिकार  के  सम्बन्ध  में  जो  माननीय  सदस्य  ने  उस  सम्बन्ध  में  निवेदन  है  कि  यह

 अधिकार  उसी  अवस्था  में  छीना  गया  हे  जहां  सरकार का  निर्णय  कार्यपालिक  निर्णय

 इस  के  अतिरिक्त  atte  का  अधिकार  होगा  ।  मामले  पर  प्रवर  समिति  में  काफी  चर्चा  की  गई  थी

 श्री  पाणिग्रहण  के  प्रकट  के  सम्बन्ध  में  तो  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  उन्हें  किसी  अच्छे वकील  से

 परामर्श  करना  चाहिये  |

 farmer  महोदय  :  प्रदन यह है यह  है

 विधेयक  को  संशोधित रूप  पारित  किया  जाये ।'”

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ce  ee  en  ee  re  er  ee

 केन्द्रीय  बिक्री-कर  विधेयक

 उग  वित्त  मंत्री  तारकेदवरी  सिन्हा  )  :  में  प्रस्ताव करती  हूं
 :--

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  १९५६  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप  विचार  किया  जाये ।”'

 इस  विधेयक  द्वारा  जो  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किये  जाने  वाले  उन  का  उल्लेख  मैं  विधायक  को

 प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  समय  कर  चुकी  हूं  ।  इस  लिये उन  बातों  को  पुन

 करह  मैं  सभा  का  समय  नष्ट  करना  नहीं  चाहती  i  वर  समिति  ने  जो  कुछ  परिवर्तन  किये  हैं

 मै  उन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगी  ।  कौर  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  श्रीमती  टिप्पण  में  जो  बातें  कहीं  ह  ,

 उन  का  भी  उत्तर  दगी  ।

 विधेयक  खण्ड  (२)  में
 ५

 व्यापार  *का  स्थानਂ  की  परिभाषा  को  फिर  से

 तैयार feat  गया  इस  में  वह  स्थान  भी  सम्मिलित कर  लिया  गया  set  कि

 व्यापारी  अपने  शभ्रभिकर्ताश्रों  द्वारा  व्यापार  करता  है  इस  से  सरकार  को  उन  मामलों

 में  भी  कर  लगाने  में  सुविधा  हो  जायेगी  जिस  से  व्यापारी  माल  एक  स्थान से  दूसरे

 स्थानों पर पर  भेज  कर  व्यापार  करते  इस  सम्बन्ध  में  एक  सन्देह  भी  प्रकट  किया  गया  था

 कि  इस  अ्रन्तरराज्यीय  व्यापार  में  एक  ही  माल  पर  दों  राज्य  कर  लगायेंगे  ।  उसे  मैँ  इर  कर  देना

 चाहती  हुं  ।  विधेयक  के  खंड  (६)  में  यह  कहा  गया  हू  कि  जिस  राज्य  से  माल  चलेगा  उसी  राज्य  को
 सामान्य  रूप से  बिक्री  कर  लगाने  का  अधिकार  होगा  ।  मूल  विधेयक  के  खंड  (  ५)  में  एक  महत्वपूर्ण

 fear  at  कर  दिया  गया  है  ।  उस  संशोधन  के  क्षेत्र  की  पूर्ण  व्यवस्था  भी  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन
 ~

 मे  कर  दी  गई  है  ।  कौर  उसे  माननीय  सदस्यों  को  परिचालित  कर  दिया  गया  ।

 a
 में  एक  ga  श्रीमती  टिप्पणी  का  उल्लेख  करना  चाहती  हूं  जिस  में  यह  कहा  गया

 है  कि  पंजीकृत  व्यापारियों  के  साथ  होने  वाली  शभ्रन्तर्राज्य  बिक्री  पर  कर  की  दर

 ५  के  स्थान पर  ७  प्रतिशत  होनी  परन्तु  जेसा  एक  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  इस  में  दो
 प्रकार  के  सौदे  एक वे  जो  कि  एक  राज्य  के  पंजीकृत  व्यापारी  दूसरे  राज्य  केय  विकृत

 व्यापारी  से  करते हैं
 शर

 वह  जो
 कि

 एक  राज्य के  पंजीकृत  दूसरे  राज्य  के  अ्रपं जीक़ृत

 व्यापारी  ara  उपभोक्ता के  बीच  होता  इस  में  उद्देश्य  यह  रहता  है  रायात

 करने
 वाले

 राज्य  के  उपभोक्ताओं  पर  कर  का  अधिक  भार  डाले  बिना  ही
 नियति  करने  वाले

 tat  अंग्रेजी  में
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 राज्य  को  कुछ  राजस्व  प्राप्त  हो  जाता  इस  उद्देश्य  के  लिये  तरन्त  राज्यीय  बिक्री  राज्यों  के  पंजीकृत

 व्यापारियों  के  सोच  सामान्यत  एक  प्रतिशत कर  लगेगा  ।  आयात करने  वाला  राज्य  अ्रपने ही ही

 क्षेत्र  पं  जो कृत  व्यापारी  द्र  ग्रायात  किये  गये  माल  की  बिक्री  पर  कर  लगा  सकता  है  ।

 पंजीकृत  पौर  AT  विकृत  व्यापारियों  के  बीच  होने  वा  ने  व्यापार  में  कर  की  इतनी  कम  दर  उचित

 इस  से  कर  सर्प  वन  को  भो  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  व्यापारी  लोग  झपने  राज्य  में  दिये  बिक्री-कर

 को  ब  वाले  का  यत्न  कौर  इस  के  लिये  कई  ढंग  निकाल  लेंगे  ।  इसी  बात  का  इलाज  करने  के  लिये

 यह  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  इस  प्रकार  के  सौदे  पर  भी  कर  का  दर  वैसा  ही  होना  यह  व्यवस्था

 मूल  अधिनियम  में  भी  थी  ।

 परन्तु  विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्न  बिक्री करों  के  लागू  होने  के  कारण  कुछ  सौदों  पर  कर  की  दरों

 का  निर्धारित  करने  में  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  हमें यह  देखने को  मिला कि  पंजीकृत

 व्यापारियों पर  तो  १  प्रतिशत  कर  लग  गया  कौर  भ्र पंजीकृत  व्यापारियों  के  सौदे  वैसे  ही  द्ध्ट 6५  गये  ।

 अन्तर्राज्यीय  कर  के  अ्रतिरिक्त  राज्यों  के  स्थानीय  करों  का  भी  अपवंचन  ड्  ।

 रेडियों  और  मोटरों  इत्यादि  के  सौदों  wea  राज्यों  के  गैर  पंजीकृत  व्यापारियों  से  माल

 मंगाने  टैंकर  का  चन  हो  रहा  था  |  हमने  राज्य  सरकारों  को  यह  परामर्श  भी  दिया  था  कि  मोटरों

 इत्यादि  १५  चोरों  पर  सारे  भारत  में  एकरूपता से  ७  प्रतिशत  बिक्री  कर  लगा  दिया  जाये  ।  इसलिये

 अन्तर्राज्यीय
 ग्रा घार  पर  उपभोक्ता  के  हाथ  होने  वालो  बिक्री  में  भो  यही

 ७
 प्रतिशत

 की
 दर  होनी

 चाहिये ।  इस  के  अतिरिक्त  दूसरों  चीजों पर  विभिन्न  राज्यों  यात  किये  गये  माल  पर  बिखरा-कर

 की  दर
 ४  प्रतिशत से  ५  प्रतिशत  तक  हैं  |  एक  प्रतिशत  का  केन्द्रीय  बिक्रीकर  भागें  चल  कर  कम  से  कम

 ५  से  ६  प्रतिशत  हो  जायेगा  ।  इन  सब  बातों  का  विचार  कर  के  यह  कर  ७  प्रतिशत  निर्धारित किया  गया

 है पौर यह उचित ही है यह  उचित  ही  है  ।  हमारा  उद्देश्य  तो  राज्य  बिक्री  कर  के  प्रबंधन  को  श्रंश्रभावशाली ढंग  से  रोकना

 है  ।

 अधिनियम में  वैकल्पिक  रूप  में  जो  दरों  की  व्यवस्था  उन  का  बड़ा  सीमित  प्रयोग  किया  जायेगा  ।

 यह  बम्बई  से  वाली  कुछ  वस्तु भ्र ों  पर  ही  लागू  जहां  कि  उन  पर  दस  प्रतिशत

 कर  इस  के  अतिरिक्त  में  यह  भी  बता  देना  चाहती  हूं  कि  घोषित  माल  की  सी  थी  बिक्री  पर  यह

 ७  प्रतिशत कर  की  दर  लागू  नहीं  न  ही  उन  पर  लागू  होगी  जिन  ae  इस  कर  से  छट

 दी  गयी  हैऔर  उन  पर  भी  नहीं  जिन  पर  एक  प्रतिशत  से  कम  कर  है  |  इसके  भ्र ति रिक्त  अधिनियम  की

 घारा  ८(५)  के
 राज्य  सरकारों  के  पास  व्यापक  अधिकार  वह  चाहे  तो  जन  हित  की  दृष्टि

 से  उचित  मामलों  में  इस
 ७

 प्रतिशत  की  दर  में  कमी  या  इस  से  मुक्ति  दे  सकती  है  ।

 यह  विधेयक  राज्य  सरकारों  से  काफी  परामर्श  कौर  सोच  विचार  कर  के  बनाया  गया  है  |  राज्यों
 की  सिफारिशों  की  कौर  समुचित  ध्यान  दे  कर  उन्हें  विधेयक  में  सम्मिलित किया  गया  है  ।  प्रवर  समिति

 ने  भी  विधेयक  का  पूरा  परीक्षण  किया  है  कुछ  संशोधनों  द्वारा  विधेयक  को  काफी  सुधार  दिया  है  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 pat  कौडियाल  उप  मंत्री  महोदय  ने  श्रीमती

 टिप्पणियों
 को  कुछ  बातों  का  vere  तो  किया  है  परन्तु  उन्हों  ने  कई  एक  महत्वपूर्ण  बातें छोड़  दी  हैं  ।

 प्रवर  समिति  ने  सर  विधेयक  के  अनुसार  अखबारों  पर  बिक्रीकर  नहीं  होगा
 ।  कहा  गया  है  कि  संविध
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 [str  को

 के  अनुसार  पर  यह  कर  लगाना  सम्भव  नहीं  ।
 परन्तु  मेरा  कहना  है

 कि
 सप्तम  अनुसूची  की

 १  की  संख्या  €२  के  अ्रनुसार  पर  इस  कर  को  लगाने  का  केद्रीय  सरकार  को  है  |

 संविधान के  श्रनुच्छेंद  on:  के  अन्तर्गत  भी  यह  सम्भव  है
 ।

 मेरे  विचार  से  अखबारों  को  काफी  अच्छी

 mae  कौर उन  पर  यह  कर  अवश्य लगना  चाहिये  सिक्कों की  दाशमिक  प्रणाली  के  लागू  होने

 पर  तो  उन्होंने  अ्रखबारों  के  मूल्य  भो  बढ़ा  लिये  हैं  कौर  इस  से  उन  के  लाभ  की  मात्रा  बढ़  गई

 उन  को  बिक्री  कर  से  छूट  देता  उचित  नहीं
 ।

 ara  है  कि  माननीय  उपमंत्री  इस  का  उत्तर  देंगी
 ।

 एक  बात  मं  प्रति  चन  सम्बन्धी  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  हमारे  देश  में  बहुत  हैं  ।  वनस्पति  तेलों
 में

 तो  यह  प्रपंच  भारी  मात्रा  में  होता  है  ।  इसे  रोकने  से  सरकार  को  काफी  लाभ  हो  सकता  यह

 सुझाव
 भो

 दिया  गया  था
 कि

 यदि  इस  पर  लागू  बिक्री  कर  को  उत्पादन-शुल्क में  जोड  दिया जाय
 तो

 इस  ्रपवेंचन को को  पूरी  तरह  रोका  जा  सकता  है  ।  प्रौढ़  इससे  सरकार  को  १  प्रावश्यकताः  के  लिये

 काफी  राजस्व  प्राप्त  हो  सकता  है  ।  यही  बातें  हैं  जो  मुझे  कहनो  हैं  कौर  प्राशि  है  कि  माननीय  उपमंत्री

 मेरे  सन् देहों  को  दूर  करने  का  यत्न  करेंगी  |

 fat  स०  Ho  बन्दों
 )

 :
 उपाध्यक्ष  महोदयਂ  मैंने इस  विधेयक  के  सम्बन्ध में  श्री

 चांडक

 के  टिप्पण  का  विशेष  अ्रध्ययन  किया  में  उन  से  इस  बात  में  पूर्ण  रूपेण  सहमत  हुं  कि  सभी  राज्यों  में

 बिक्री  कर  में  एकरूपता  होनी  चाहिये  ।  इस  समय  प्रत्येक राज्य  में  बिक्री  कर  की  भिन्न-भिन्न दरें  है  ।

 इस  से  व्यापारी वर्ग  को  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  हमारे  देश  के

 वाणिज्य  तथा  व्यापार के  मार्ग  में  पर्याप्त  बाधायें  उपस्थित  हो  रही  हैं  ।

 अमी  हाल  में  राज्यों  के  वित्त  मत्रियों  का  एक  सम्मेलन  gar  था  ।  किन्तु  उस  सम्मेलन  में  भी

 इस  की  एकरूपता के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम निश्चय  नहीं  कियां  जा  सका  ।  प्रत्युत  सम्मेलन  ने  १४५

 बस्तियों को  चुन  लिया  ae  उन  पर  सभी  राज्यों  में  प्रतिशत  के  हिसाब  से  एक  समान  कर  लगाने  की

 सिफारिश की  है  ।  मुझे  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  उन्हों  ने  दोष  at  क्यों  वैसे  ही  छोड़  दिया  है
 ?

 में  समझता  हूं  कि  हम  सारे  देश  में  एक  स्थान  पर  तथा  एक  समान  बिक्री  कर  निर्धारित  कर  देंगे
 तो  इस  समय  बिक्री  कर  के  बारे  में  जितनी  भ्रनियमततायें  हो  रही  हैं  वे  बहुत  कुछ  दूर  हो  जायेंगी  कौर

 इस  कर  का  Ia  त्न  भी  बहुत  सीमा  तक  कम  हो  यह  कहा  गया  है  कि  बिक्री  कर  राज्यों  के

 लिये  राजस्व  का  एक  बहुमूल्य  स्रोत  है  ।  इसलिये  इसमें  एक  एकरूपता  लाना  बहुत  कुछ  राज्य  सरकारों

 के  हाथ म  मं  मानता  हूं  कि  यह  बात  सही  है  ।  किन्तु  फिर  भी  में  यह  समझता  हूं  कि  यदि

 सरकारों  को  इस  संध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उचित  निर्देश  दिये  जाये  तो  इस  संबंध  में  बहुत  कुछ

 सफलता  प्राप्त  हो  सकती  है  |

 मेरा  विचार  है  कि  राज  कल  जब  कि  के  भाव  इतने  तेज  हो  रहे  हैं  तथा  उत्तर  प्रदेश  के

 पूर्वी  जिलों  में  प्रवेश  लोग  भूख  से  मर  रहे  हें  हमें  खाद्यान्नों  पर  कोई  बिक्री  कर  नहीं  लगाना  चाहिये  |

 मेरा  निवेदन  है  कि  मंत्री  महोदय  ऐसे  समय  में  कम  से  कम  खाद्यान्नों  पर  बिक्री  कर  हटाने  के  प्रदान  पर

 अवश्य  गौर  करने  की  कृपा  करें  ।

 दवाइयों  पर
 भी

 बिक्री  कर  की  दरें  घटाना  बड़ा  आवश्यक  है
 ।

 इस  संबंध  में  मेरा  मंत्री  महोदय से

 यह  निवदन  है  कि  उन्हें  उत्तर  प्रदेश  के  सभी  राजनैतिक  व्यापारी वर्ग  तथा  इस  सभा  के  सदस्यों

 का  एक  सम्मेलन  बुला  कर  सब  की  राय
 जानने  के  बाद  इस  विधेयक  में  उचित

 संशोधन
 चाहियें  ।

 ह

 मूल  बकर अंग्रेजी  में
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 इस  से  इस  विधेयक  में  एकरूपता  लाने  में  भी  बड़ी  सरलता  हो  जायगी  जिसके  ऊपर के  हमारे  देश
 ~

 के  भ्र
 तक  अर्थशास्त्रियों ने  भी  इतना  बल  दिया  है  ।

 adara  बिक्री  कर  पद्धति  तथा  प्रक्रिया  से  तथा इस  में  एकरूपता  के  अभाव  के  कारण  हमारे

 देश  के  व्यापार  को  बड़ी  हानि  पहुंच  रही  है  कौर  इस  से  सारे  देश  के  व्यापार  में  भ्र सन्तोष छाया  है

 मुझे  आशा है कि कि  मंत्री  महोदय  इन  त्रुटियों
 को

 दूर  करने  का  पूरा  प्रयत्न  करेंगे
 |

 पहनीं  श्राचार  में  केवल  एक  बात  का  उत्तर  देना  चाहता  हूं  जोकि  मेरे  केरल  के  एक
 मित्र

 ने  उठाया  है  ।  मेरे  मित्र  श्री  नायर  ने  यह  कहा  है  कि  समाचारपत्रों  पर  भी  बिक्री  कर  लगना  चाहिये  ।

 किन्तु  में  समझता  हूं  कि  इस  उद्योग  की
 ore

 की
 परिस्थितियों

 को  देखते  हुए  जिस  में  कि  लगभग  ६

 करोड़  रुपये  की  पूंजी  लगी  है  ate  जिस  के  बदले  में  इंस  उद्योग  को  केवल  ६  लाख  रुपये  की  श्राय  होती

 है  समाचारपत्रों  पर  बिक्री  कर  लगाना  उचित  नहीं  है  ।  हरनेक  समाचार  पत्र  ऐसे  हें  जो  कि  अपना  खर्चा

 भी  पुरा  नहीं  कर  सकते  श्र  बन्दों  पर  चल  रहे  हैं  ।  ऐसे  पत्र  बिक्री  कर  कसे  दे  पायेंगे  ।  खास  तौर  पर

 छोटे-छोटे  समाचार  पत्र  ।  में  समझता  हुं  सरकार  ने  समाचारपत्रों  को  बिक्री  कर  से  छट  दे  कर  बहुत

 maar  कार्य  किया  है
 ।  इस  के  लियें  में  सरकार  को  धन्यवाद का  पात्र  समझता  हूं  ।

 श्री  मूलचन्द  दुबे  :
 उपाध्यक्ष  यह  सेल्स  टेक्स  बहुत  से  मुल्कों  में  लगा  हुमा है

 और  हमारे  यहां
 भी

 ज्यादातर  सूबों  में  लागू  पर  इस  में  इस  बात  की  जरूरत है
 कि  यह  हर

 रियासत  में  एक  तरह  का  होना  चाहिये
 ।

 ऐसा  मालूम  होता  है
 कि

 गवर्नमेंट  तो  इस  बात  की  कोशिश कर

 रही  है  कि  यह  टैक्स  हर  सूबे  में  एक  सा  लागू  हो  मगर  इस  के  लिये  लोग  राजी  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  फिर  भी

 गवर्नमेंट की  ag  कोशिश  है  कि  कोई  ऐसी  तरकीब  हो  कि  वे  लोग  राजी  हो  सक  कौर
 सब

 जगह  एक  ही

 तरह  का  टैक्स  लिया  जाये  ।

 इस  सिलसिले  में  में  यह  बात  खास  तौर  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  छोटे  व्यापारी  हें  उनको  इस

 से  बचाना  चाहिये  ।  में  प्राय  के  सामने  एक  छोटी  सी  मिसाल  रखना  चाहता  हूं  ।  गल्ले  के  व्यापारी

 पचास-पचास  मन  माल  घोड़ों  पर  या  कौर  जानवरों पर  ले  कर  बाजार  में  अपने

 गांवों  से  |  अब  वह  रोज  ५०  रूपये  का  भी  माल  लायें  तो  वह  महीने में  QYXoo

 का  हो  जायेगा  साल  भर  में  वह  १०  हजार  से  ज्यादा का  हो  जायेगा  ।  में  चाहता हूं
 कि  इस  किस्म  के  व्यापारियों  को  जो  थोड़ा-थोड़ा  माल ले  कर  मंडियों  में  अपने घर  सेਂ  कराते

 या  छोटे  काइतकार  पना  अनाज  ले  कर  दूसरी  चीजें  ले  कर  ra  हैं  उन  के  ऊपर  इस  तरह  का

 टैक्स  शायद
 न  जो  कि

 aah  ग्राहक  हो  जाता  है  ।  लिहाजा  कानून  में  इस  तरह  की  तरमीम  होने  की

 जरूरत  है  कि  जो  लोग  इस  तरह  का  छोटा  काम  करते  हें  उन  पर  यह  टैक्स  न  लगाया  जाये  ।  इन  लोगों

 के  पास  न  कोई  दुकान  होती  है
 न

 कोई  बही  खाता  रहता  है  जिस  से  वह  ठीक-ठीक  हिसाब-किताब

 रख  सकें  ।  तो  में  गवर्नमेंट  से  दरख्वास्त  करना  चाहता  हूं  कि  इस  में  इस  तरह  की  तरमीम  कर  दी

 जाये  ।

 इस
 के

 जैसा  कि  ait  मेरे  एक  दोस्त  ने  प्रदान  पर  से  कम  से  कम  यह  टैक्स  हटा

 दिया  जाना  क्योंकि  श्राज  कल  गेहूं  डेढ़  सेर
 का

 बाज-बाज  जगह  बिक  रहा  मेरी

 एंसी  फर्रुखाबाद से  मेरे  पास  खबर  पायी  है  कि  वहां  गेहूं  डेढ़  सेर  का  बिक  रहा  है  कौर  कोई  गल्ला

 सवा  दो  सेर  से  ज्यादा  नहीं  बिक  रहा  है
 ।

 फिर
 भी

 जरगर  टेक्स  लगाया  जायेगा  तो  इस  से  यह  कौर  भी

 ज्यादा  मंहगा  हो  जायेगा
 ।

 गवर्नमेंट  को  यह  देखना  चाहिये  कि
 जो

 फिजा  उत्तर  प्रदेश  बिहार में

 दूसरे  कमी वाले  इलाकों  में  फल  रही  है  उस  को  देखते  हुए  इस  टैक्स  को  गल्ले  पर  लगाना  कहां  तक
 ee

 मूल  मं प्रे जी  में
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 मूलचन्द

 ठीक  होगा  ।  लिहाजा  जो  कार्यवाही  की  जाये  वह  लोगों  की  सहूलियत  को  ध्यान  में  रख  कर  की  जाये

 जहां  तक  का  ताल्लुक  है  उस  पर  सेल्स  टेक्स  न  हो  तो  बहुत  हो  छोटे-छोटे

 व्यापारियों पर  तो  किसी  तरह  भी  यह  टेक्स  नहीं  होना  चाहिये  |

 इतना  ही  में  1...  करना  चाहता  हूं  ।

 tat  नादिर  भरूचा  :
 इस  समय  हमारे  सम्मुख  बिक्री  कर  के  बारे  में  द्वितीय

 संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  है  ।  मूल  झ्र घि नियम
 ४

 पृष्ठ  के  लगभग  है  कौर  यह  संशोधन  विधेयक  भी

 लगभग  उतना  ही  इस  से  यह  प्रकट  होत  है  कि  सरकार  भली  भांति  सोच  विचार  कर  विधान  नहीं

 बनाती  ।  TT  एक  वर्ष  की  अ्रवधि  के  भीतर  हमें  दूसरे  संशोधन  विधेयक  पर  विचार  करना  पड़  रहा  है  ।

 are  में  समझता  हूं  कि  शीघ्र  ही  मंत्री  महोदय  को  हमारे  सम्मुख  तीसरा  संशोधन  विधेयक  भी  प्रस्तुत

 करना  पड़ेगा  |  झ्राखिर  यह  सब  क्यों  हो  रहा  है
 ?  इस  के  लिये  मूल  अधिनियम  के  उद्देश्यों  को  समझना

 बड़ा  जरूरी  है  |

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  अघिनियम  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  भ्रनुच्छेद  २८६  के  सम्बन्ध  ष्प्यि  गये

 एक  निर्णय  हे आधा  पर  बनाया  गया  है  ।  यायालय  के  समक्ष  यह  था  कि  क्या  कोई  राज्य  सरका र

 किसी  दूसरे  राज्य  में  कारोबार  करने  वाले  व्यक्ति  से  बिक्री  कर  व  कर  सकती
 उस  निर्णय

 के  कारण  एक  राज्य  के  व्यापारियों  को  प्राय  को  दूसरे  राज्यों  में  भी  पंजीबद्ध  कराना  पड़ा  खास
 कर  जो  व्यापारी  दूसरे  राज्यों  के  व्यापारियों  के  यहां  wear  माल  भेजते  या  मंगवाते  मत  इस  से
 व्यापारियों

 को  बड़ी  कठिनाइयां पेश  ard  लगीं  |  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  मूल  अधिनियम
 बनाया  गया  ताकि  यह  परिभाषित  किया  जा  सके  कोई  सौदा  किस  स्थान  पर  शुभ्रा  है  तथा  किसी

 सौदे  पर  किन  सिद्धान्तों  के  प्राकार  पर  बिक्री  कर  लगाया  जायेगा  इस  प्रकार  किसी  वस्तु  पर

 अनेक  स्थानों
 पर  कर  न  लगे  ।  RENE  के  मूल  बिक्री  कर  अधिनियम  में  उन  सब  बातों  का  उपबन्ध

 किया
 गया

 कि
 कोई  सौदा  कब  तरन्त  राज्यीय  व्यापार  के  भ्रन्तगंत  तर्या  माना  जायेगा  तब  तथा  किन

 परिस्थितियों में  कोई  सौदा  किसी  राज्य  के  बाहर  gar  माना  जायेगा  तथा  कब  किसी  सौदे
 को  निर्यात

 तथा  आयात  के  दौरान  में  द्ञ्ना  माना  जायेगा
 ।  इस  के  अतिरिकत  मूल  अधिनियम  में

 उन  वस्तुयें  की

 घोषणा
 की

 गई  थी  जिन्हें  कि  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  के  लिये  विशेष  महत्व  की  वस्तुयें  माता  गया  है
 झर

 उन
 पर  बिक्री  कर  लगा  ह  के  बारे  में  राज्यों  की  शक्ति  विभिन्न  प्रतिबन्धों  का  उपबन्ध  किया

 गया
 था  ।  ये  सब  होते  हुए  भी  पूल  विधेयक  में  एक  बात  का  उपबन्ध  गया  था  कि  किसी  वस्तु  पर

 किस  दात  पर  बिक्री कर  लगाया  जायेगा  |

 वर्तमान  संशोधन  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  प्रकट  होता  है  कि  श्रनेकस्तरीय  बिक्री  कर

 की  त्रुटि को  दूर  किया  जाये  तथा  वस्तुओं पर  यम  स्तर  रही  रल गत रे  ।  श्र  हमें

 यह  सोचना  है  कि  क्या  वर्तमान  संशोधन  विधेयक  की  भाष  से  हम  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  कर  सकेंगे
 ?

 मेरा  विचार  है  कि  इस  संशोधन  से  हमारा  यह  मनोरथ  नहीं  पूर्ण  होगा  कौर  तब  मंत्री  महोदय  को  गाय

 ही  एक  तीसरा  संशोधन  विधेयक  लाना  पड़ेगा  ।

 वर्तमान  विधेयक  में  मूल  प्रीमियम  की  धारा  ६  को  ज्यों  का  त्यों  ही  रखा  गया  हैऔर  फिर

 में  यह  ate  जोड़  दिया  गया  है  कि  जब  किसी  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  के  प्रन्त गट  होने  वाले  बिक्री  के  करा  र

 के  कारण  वस्तुओं  को  एक  राज्य  से  दुसरे  राज्य  में  ले  जाया  जाये  अथवा  जब  वस्तुयें  एक  राज्य  से  दूसरे
 राज्य  में  जा  रही  हो  तो  उस  दौरान  में  उन  को  स्वत्वाधिकार  के  पत्रों  के  द्वारा  जो  बिक्री  करार  सम्पन्न

 हुसना  हो  उस  के  उपरान्त  यदि  किसी  अन्य  पंजीबद्ध  व्यापारी  के  पास  ऐसी

 कें
 बेची  जायेंगी  तब

 भोलापन

 मूल  dist  में
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 उन  पर  इस  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  बिक्री  कर  नहीं  लगेगा
 ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  हम  ने
 भी  यह

 स्पष्ट  उपबन्ध  नहीं  किया  है  कि  यह  कैसे  जाना  जायेगा  कि  किस  बिक्री  करार  के  कारण  वस्तुझ्नों  को

 एक  राज्य  दूसरे  राज्य  में  ले  जाना  सम्पन्न  ।  कट वत मान  संशोधन  विधेयक  से  केवल  यही  प्रकट  होता

 है  कि  वस्तु ग्र ों  पर  केवल  एक  स्तर  पर  बिक्री  कर  लगेगा  परन्तु  यह  नहीं  पता  चलता  कि  वह  प्रथम  बिक्री

 स्तर  पर  ही  लगेगा  ।

 प्रवर  समिति  ने  इस  विषय को  स्थानਂ  की  नयी  परिभाषा  दे  कर  भी  जटिल

 बना  दिया है  ।  इस  परिभाषा  के  अ्रनुसार  जो  व्यापारी  किसी  अ्रभिकर्त्ता  या  मुकदमा  द्वारा  किसी

 वाहानस्तर  स्थान पर  प्यार  माल की  देख-भाल  कराता  है  उस  स्थान  को  भी  उस  व्यापारी

 का  कारोबार  स्थानਂ  मान  लिया  जायेंगी  |  इस  प्रकार  एक  राज्य  इस  से  बिक्री  कर  मांगने  लगेगा  ।

 संविदा  ग्र घि नियम  के  भ्रन्तगंत  यह  उपबन्धित  किया  गया  है  कि  वस्तुओं  का  स्वत्व  या  स्वामित्व

 उन  के  प्रशासन  पर  बदल  जायेगा  इसਂ  विधेयक  में  इस  बात  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  कि  यदि  कोई

 बिक्री  करार  एक  स्थान  पर  हो  ्  का  प्रभाजन  दूसरे  स्थान  पर  हो  तब  ऐसी  दशा  में  किस  स्थान

 पर  कर  लगाया  जायेगा  |

 बिक्री  कर  अधिनियम  के  प्रशासन में  इस  लिये  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  है  कि  इस  के  उपबन्ध  बड़े

 जटिल  ष् ह्  प्रवर  समिति  ते  इस  दिशा  में  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  are  बिक्री  कर  अधिकारियों तक  को

 नहीं  पता  कि  किस  वस्तु  पर  कब  कर  लगायें  ।  प्रत्येक  अधिकारी  wet  चाहता  है  कि  मगर  उसे  थोड़ा

 भी  ग्रा धार  दिखाई  दे  तो  वह  बिक्री  कर  ले  ले
 ।

 ताकि  उस  के
 ऊपर

 कर  न  प्राप्त  करने
 की

 जिम्मेवारी
 न

 wea  |  फिर  चाहे  भले  ही  बाद  में  उन्हें  वह  कर  लौटाना  पड़े  ।

 इस  सभा
 का  यह  गतंव्य  है  कि  वह  इस  विधेयक  संबंधी  सभी  अ्रड़चनों को  दूर  करने  का  प्रथम

 hat  vs
 करे  ।  भ्या  हमें  बारम्बार  संशोधन  करने  पड़ेंगे  जैसे  कि  बम्बई  राज्य  बिक्री  कर  भ्र धि नियम  के  सम्बन्ध

 में  ग्रा  मेरा  सुझाव  है  कि  माननीय  उपमंत्री को  इस  सम्बन्ध में  प्रविधियों  की  एक  समिति से
 परामर्श  कर  के  तब  उचित  संशोधन  रखने  चाहियें  |  उस  में  वह  चाहें  तो  व्यापारी  वर्ग  का  साक्ष्य  तथा

 राय  भी  जान  सकते  हैं  ।

 डा०  मेज कोटे  मेरे  fare  में  अवर  समिति  के  संशाधन  तथा  सिफारिशें  पूर्णरूपेण

 पर्याप्त  नहीं  है  ।  इस  में  कई  बड़े  बड़े  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रकाश्य  नहीं  डाला  गया  है  जैसे  कि
 बिक्री  कर  में  सवेर  एकरूपता  लाने  का  प्रश्न  ।  प्रत्येक  राज्य  में  भिन्न  दरें  होने  से  व्यापार  में  काफी

 भ्रड़ चने  पैदा  हो  रही  हैं
 ।

 प्रत्येक  राज्य  में  इस  के  संग्रह की
 विधि  भी  भिन्न-भिन्न  में समझता हूं  कि

 क्योंकि  बिक्री कर  wa  केन्द्रीय  विषय  हो  गया  है  इसलिये  इस  में  एकरूपता  होना  बड़ी  प्रावइ्यक  है  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बिक्री  कर  एक  ऐसा  कर  है  जिस  की  राय  को  दुबारा  राज्यों  में  बांटना  पड़ता

 इस  दृष्टि से  देखनें  पर  में  यह  उचित  समझता  हूं  कि  हमें इस  aa  का  ध्यान  रखना  चाहियें कि

 वस्तु प्र ों  का  उपभोग  किस  राज्य  में  होता  है  ale  यह  कर  आघार  पर  लगाया  जाना

 चाहिये  ताकि  उस  राज्य  को  उचित  लाभ  पहुंच  सके  ।  में  ara  करता  हूं  कि  उप  मंत्री  महोदय

 इस  ate  भी  उचित  ध्यान  देंगी  ।

 ato  रणवीर  सिंह  :  उपाध्यक्ष  बिक्री  टैक्स

 श्री स०  म०  बनर्जी  :  बिक्री कर  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 1Apportionment,
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 चौ०  रणवीर  सिंह  :  बिक्री  कर  ही  सही  ।  एसी  भाषा  बनाना  चाहते  हैं  जिस  में  बंगला  भी  ग्रा

 जाय  ate  हिन्दी  भी  झरा  जाय  ।

 बिक्री  कर  राज  देश  के  लिये  बड़े  महत्व  का  टैक्स  जैसाकि  मेरे  gaze  महोदय  ने  कहा

 हो  तो  इस  को  ऐसे  ढंग  से  ढाला  जाये  जिस  से  देश  के  सब  हिस्सों  में  उस  का  ठीक-ठीक

 बंटवारा  हो  सके  उस  को  ठीक  तौर  पर  लागू  किया  जाये  ।  इस  के  भी  मैँ  समझता  हूं  कि  इसे

 देना  में  टैक्सेशन  के  जो  प्रिंसिपल  वे  कुछ  अ्रलाहिदा  भ्रलाहिदा  हैं  ।  एक  तो  इनकम  टैक्स  जिसे

 डायरेक्ट  टैक्सेशन  कहा  जाता  है  ।  उस  के  बारे  में  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  किं  इस  देश  में  वह  ऐसे  ढंग

 से  लगता है  कि  ३,२००  ४,८००  रुपये  तक  इनकम  टैक्सेशन  के  लिये  छोड़  दी  जाती है  ।  दूसरीਂ

 तरफ़  काइतकारों  को  लैंड  रेवेन्यू  के  रूप  में  कई  दफ़ा  घाटे  पर  भी  देना  पड़ता  चाहे  उस  के  यहां

 कुछ  पैदा  हो  या  न  हो  ।  पहले  श्राथिक  विज्ञान  में  इस  बात  की  बहस  gar  करती  थी  कि  लैंड  रेवेन्यू

 ve  है  या  टैक्स  है  ।  लेकिन  राज  वह  ज़माना  नहीं  है  ।  तो  सब  हिन्दुस्तानियों  को  बराबर  का

 हक  है  ।  जमीन  के  मालिक  या  तो  सब  हैं  या  सरकार  है  ।  बि  सेन्ट  कौर  टैक्स  का  झगड़ा  नहीं  हो  सकता

 है  ।  राज  उसे  टैक्स  ही  मानना  होगा  ।  उसे  टैक्स  तो  फिर  न  के  सामने  एक  बड़ा  भारी

 मसला  है  कि  टैक्स  के  सिलसिले  को  दो  ढंग  का  कब  तक  रखा  जा  सकता  है  ।  प्रान्तर  प्रदेश की

 सरकार  कौर  भ्रसेम्बली  ने  एक  बार  सिफ़ारिश  कर  के  भेजी  थी  कि  दस  रुपये  तक  का  लैंड  रेवेन्यू

 माफ़  कर  दिया  जाये  ।  इसी  तरह  पंजाब  भ्रसेम्बली  ने  सिफ़ारिश  कर  के  भेजी  थी  कि  पांच  रुपये  तक

 का  लैंड  रेवेन्यू  माफ़  कर  दिया  जाये  |  प्लानिंग  कमीशन  ने  उन  को  सलाह  दी  कि  राज  के  हालात

 में  यह  भ्रच्छा  मालूम  नहीं  देता  ।  लेकिन  मैँ  समझता  हूं  कि  शायद  उन्हों  ने  यह  सलाह  इसलिये  दी  थी  कि

 उन  के  ख्याल  में  कोई  दूसरा  ऐसा  ग  न  जोकि  उस  घाटे  को  पुरा  कर  सके  |  मैं  समझता  हुं  कि

 सेल्ज़  टैक्स  लैंड  रेवेन्यू  की  जगह  ले  सकता  है  कौर  लैंड  रेवेन्यू  से  जितनी  आ्रामदनी  होती  सेल्ज़  टैक्स

 को  ऐसे  ढंग  से  ढाला  जाये  कि  सेल्ज  टैक्स  से  उतनी  झ्रामदनी  हो  ताकि  काश्तकारों  जोकि  इस  देश

 का  बहुत  बड़ा  जोकि  सत्तर  फ़ीसदी  कोई  गिला  न  रहे  कि  इस  arse  देश  में  भी  उस

 के  साथ  सौतेली  मां  जैसा  सलूक  किया  जाता  है  ।

 जहां  तक  इस  wafer  बिल  का  सवाल  इस  में  इस  बारे  में  कोई  खास  ज़िक्र  नहीं  लेकिन

 मैं  इस  मौके  का  पूरा  फ़ायदा  उठाना  चाहता  हूं  प्रौढ़  कहना  चाहता  हूं  कि  फ़िनांस  मिनिस्ट्री

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 पूरा  फ़ायदा  लेकिन  नाजायज़  नहीं  ।

 ato  रणवीर  सिंह
 :

 में  समझता  हूं  कि  यह  नाजायज  नहीं  क्योंकि  काश्तकारों  की  आबादी

 iY  फ़ीसदी  है  श्र  उन  में  टैक्स  देने  वालों  की  बड़ी  तादाद  है  ।  उन  के  हित  के  बारे  में  कहने  का  जिस

 भी  मौका  थोड़ी  बहुत  भी  गुंजायश  निकल  सकती  तो  सदस्यों  को  कोशिश  करनी

 चाहिये  ।  इसीलिये  मै  समझता हूं  कि  हमारे  वित्त  मंत्रालय  के  लिये  यह  एक  बहुत  बड़ा  सवाल  है  शर

 उसूली  सवाल  उस  को  हल  करने  का  जो  ज़रिया  हो  सकता  है  वह  सेल्ज़  टैक्स  में  मुनासिब

 तब्दीलियां  कर  के  ही  हो  सकता  है  ।  इस  कानून  को  तो  पास  कर  दिया  लेकिन  मैं  चाहता  हूं
 कि

 सेल्ज़  टैक्स  की  इन्क्वायरी  के  लिये  जो  कमेटी  वहू  इस  बात  पर  ग़ौर  करे  कि  किस  तरह  से
 सेल्ज़  टैक्स  में  तब्दीली  की  जाये  कि  उस  के  ज़रिये  लैंड  रेवेन्यू  का  घाटा  पुरा  किया  जाय  कौर  किस

 तरह  से  लैंड  रेवेन्यू के  ट्राउट-मोड  सिस्टम  जोकि  oy  फ़ीसदी  आबादी  के  लिये  बोझा  जल्दी

 से  जल्दी  ख़त्म  किया  जाय  a  उस  की  जगह  सेल्ज़  टैक्स  ले  |

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  maw  सदस्यों  ने  कई  ऐसे  विषयों

 ae का  उल्लेख  किया  है
 जिन

 का  कि  मैँ  उत्तर  देना  चाहती  हूं
 ।

 —————— एल  लग

 अंग्रेजी  में
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 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  है  कि  समाचारपत्रों  को  छूट  नहीं  दी  जानी  वाड़े  इस

 सम्बन्ध  में  उन्होंने  इस
 सभा  के  दो  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  श्रीमती  टिप्पण  का  उल्लेख  किया  है

 |
 और

 फिर
 सप्तम  अनुसूची  की  पहली  सूची  के  रक  प्रविष्टि  का  निर्देश  दिया  है  ।  में  इसी  प्रविष्टि  के  आधार

 पर  इस  सम्बन्ध  में  जो  परिसीमायें  हैं  उन  का  उल्लेख  करना  चाहती  हूं  ।  ऐसी  वस्तुभ्नों  की  बिक्री

 या  खरीददारी  जोकि  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  या  वाणिज्य  के  प्रसंग  में  न  इसी  पद  के  अ्रनसार

 करारोपण का  भझ्रधिकार  दिया  गया  है  ।  इस  में  स्पष्टतया यह  कहा  गया  है  कि  को

 छोड़ कर  |  इसलिये  हमें  समाचार  पत्रों  को  की  परिभाषा  के  भ्रन्तगत  नहीं  ला  सकते  क्योंकि

 हमारा  संविधान  इस  का  स्पष्टतया  निषेध  कर  रहा  है  ।  समाचार-पत्रों पर  कर  लगाने  के  लिये

 हमें  €२  प्रविष्टि  के  ग्रन्थित  यदि  भ्रावश्यक हो  एक  पृथक  विधान  बनाना  होगा  ।  में  इस

 विषय  में  इस  से  अघिक  कुछ  नहीं  कहना  चाहती  क्योंकि  इस  का  विमान  विधेयक  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं
 है  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  कुछ  भ्र ौर  वस्तुभ्नों  पर  बिक्री  कर  को  उत्पादन  शुल्क  के  साथ  मिला  दिया
 जायें  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  यहां  तक  कहा  है  कि  बिक्री  कर  में  एकरूपता  लानें  के  लिये  बिक्री  कर

 पूर्णतया  उत्पादन  शुल्क  में  परिवर्तित  कर  देना  चाहिये  ।  कदाचित्  ऐसा  कहते  समय  माननीय

 सदस्य के  ध्यान  में  कपड़ा  तथा  तम्बाक्  का  विचार  था  जिन  पर  हम  ने  बिक्री  कर  को  उत्पादन

 शुल्क
 में

 बदल  दिया  है  ।  शायद  उन  का  यह  विचार  है  कि  हम  ७५  श्राप  उत्पादन  शुल्क  वाली  वस्तुओं

 का  क्षेत्र  बढ़ा  सकते  हें  |  किन्तु  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 इस  समय  केन्द्रीय  बिक्री  कर  की  परिभाषा  की  जा  चुकी  है  ।  कौर  राज्यों  को  तथा  केन्द्र

 को  इस  सम्बन्ध में  प्यार  निर्धारित  क्षेत्रों  के  प्रतिशत  ही  काय  करना  होगा  |  संविधान  के
 ग्रन्थित  राज्यों  को  बिक्री  कर  के  क्षेत्राधिकार  का  निश्चय  करने  की  शक्ति  दी  गई  है  ।  राज्यों  को

 उस  क्षत्र  म  कर  लगान  का  पूर्ण  afar  है  ।  इसलिये  यह  हमारे  बस  की  बात  नहीं  है  कि  हम
 जिस

 वस्तु  पर  जितना  मर्ज़ी  बिक्री  कर  लगा  दें  या  जिस  वस्तु  के  बिक्री
 कर  को

 उत्पादन  शुल्क  में  मिला

 दे  ।  यह  सुझाव  इस  विधेयक  की  शक्ति  से  बाहर  है  |  इसलिये  इस  का  कोई  महत्व  नहीं  रहता  |

 एक  ग्रन्थ  सदस्य  ने  यह  कहा  है  कि  ७  प्रतिशत  का  जो  एकरूप  कर  लगाया  गया  हू  यह  बहुत

 अधिक  है  तथा  इस  को  घटाया  जाना  चाहिये  |  उन्हों  ने  अपने  में  प्रवर  समिति के  उन

 सदस्यों  का  उद्धरण  दिया  है  जिन्हों  ने  कि  श्रीमती  टिप्पण  में  यह  दर  कम  करने  का  सुझाव  दिया  है  |

 में  इस  सभा  को
 पहले  ही  विस्तार  से  बता  चुकी  हूं  कि  हम  ने  ७  प्रतिशत  दर  क्यों  निश्चित

 की
 है

 ।
 इस  सम्बन्ध  में  मैं  फिर  उल्लेख  कर  देना  चाहती  हूं  कि  बिक्री  कर  वस्तुझ्नों के  उपभोग

 पर  लगाया  जान  वाला  कर  है  जबकि  केन्द्रीय  बिक्री  कर  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  के  दौरान  में  किये

 गये  प्रदान  पर  लगाया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  कर  लगाने  का  उद्देश्य  यह  है  कि  इस  के  निर्यात

 करने  वाले  राज्य  को  भी  कुछ  राजस्व  प्राप्त  हो  सके  परौ  साथ  ही  करने  वाले  राज्य  पर इस  कर

 का  विद्वेष  बोझ  भी  न  बढ़े  ।  इस  उद्देश्य  से  हम  ने  इस  कर  में  एकरूपता  लाने  के  जिस पर  कि

 माननीय  सदस्य  ने  बहुत  बल  दिया  यह  किया  है  कि  एक  राज्य  के  पंजीबद्ध  व्यापारी  पर  १  प्रतिशत

 तथा  दूसरे  राज्य  के  पंजीबद्ध  व्यापारी  पर  भी  १  प्रतिशत  भार  पड़े  ।  केवल  जो  व्यापारी  पंजीबद्ध

 नहीं  हूँ  उन  के  पास  बेंचने  की  दशा  में  ७  प्रतिशत  कर  लगेगा  ।  इस  में  भी  हम  ने  विशेष  महत्व  की

 वस्तुओं  जिन्हें  घोषित  वस्तुए  भी  कहा  जाता  का  विशेष  ध्यान  रखा  है  इस  के  लिये  हमें  सब

 राज्यों
 की  स्वीकृति  भी  मिल  गई  बिक्री  कर  अन्ततोगत्वा  राज्य  क्षेत्रीय  कर  है  ।  केन्द्रीय  सरकार

 इस  सम्बन्ध  में  केवल  राज्यों  को  सिफारिश  कर  सकती  है
 |

 वित्त  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  हम  ने  इन

 चुका
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 [ate  मती  तर  हैरी

 aa  विषयों  की  चर्चा  की  थी  कौर  जहां  तक  हो  सका  एकरूपता  लाने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  किन्तु  क्यों  कि

 राज्यों  के  प्राय  स्रोत  इतने  लोचदार  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  उन्हें  हर  वस्तु  के  लिये  उतना  कर  लगाने  के

 लिये  बाध्य  नहीं  कर  सकती  जितना  कि  वह  स्वयं  लगाना  चाहती  है  ।  राज्य  अधिकारों  की  रक्षा

 के  लिये  बड़े  जागरूक  हैं  और  बिक्री  कर  उन  की  का  एक  बड़ा  साधन  है  ।  इस  सम्बन्ध में  हमारी

 art  परिसीमायें  हैं  ।  मैं  सभा  को  विश्वास  दिलाती  हूं  कि  इन  सांविधानिक  सामानों  के  aaa

 रहते हम जहांतक हम  जहां  तक  एकरूपता  ला  सकते  उतनी  एकरूपता  लाने  का  हम  ने  भरसक  प्रयास  किया  है
 |

 श्री  स०  स०  बनों  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  जो

 feat  की
 हूँ

 कया  राज्यों  ने  उन्हें  मान  लिया  है  ?

 श्रीमती  तारकेश्वरी  सिन्हा  :
 हम  ने  जो  ७

 का  कर  लगाया  है  वह  राज्यों  की  सहमति

 से  लगाया  गया  है  +हालांकि  पहले  कई  राज्य  ga  से  भ्रमित  तथा  कई  राज्य  कम  कर  लगा  रहे  थे  किन्तु

 गरब  सब  ने  एक  जसा  कर  लगाना  मजूर  कर  लिया  है  ।  इसलिये  प्रवर  समिति  के  दो  सदस्यों  ने  श्रीमती

 टिप्पण  में  जो  सुझाव  रखे  हैं  उन्हें  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 एक  अन्य  सदस्य  ने  राज्य  तथा  अन्तर्राज्यीय  बिक्री  करों  के  सम्पूर्ण  क्षेत्र  की

 विशद  व्याख्या  करते  हु  ए  कहा  है  कि  मल  aaa  तथा  यह  संशोधन  विधेयक  दोनों  ही  श्रपर्या' त a

 हू  ।  उन्हें  मे  यहा  तक  कह  डाला  है  कि  मुझे  शीघ्र  ही  एक  तीसरा  विधेयक  लाना  पड़ेगा  ।  में  समझती

 श  कि  भ्रमर  स  ग्रोवर  विधेयक  लाने  की  आवश्यकता  श्र  भव  हुई  तो  में  स्वयं  सभा  को  श्राइवासन

 दे  सकती  हुं  ।  में  भातनीय  सदस्य  को  श्राइवासन  देती  हुं  कि  हमने  बिक्री  कर  क  सभी  पहलुग्रों  का

 मनी  भांति  ग्रध्ययन  किया  है  ।  इशारों  पर  चर्चा  करने  लिये  हम  ने  राज्यों  के  वित्त  fay  ar  सम्मेलन

 बुताया  |  इवो  उद्देश्य  से  हमने  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  भी  था  कि  इस  में  निहित

 सभी  प्रश्नों  नवनी  मौत  प्रकाश  डाला  जा  सके  भ ग्र गैर  उन  में  स्पष्टता  लाई  जा  से  ।  मैं  समझती

 हूं  कि
 मं  इत  विधेयक  को  सरलता  के  बारे  में  सारी  को  राजकोष  दिला  सकती  हूं  किन्तु  मुझे

 विश्वास  है  कि  मे  चाहे  कितना  भी  प्रयत्न  कयों  न  करूं  मेँ  साननीय  सदस्य  को  सन्तोष  नहीं  दिला

 पाऊंगी  ।

 उन्हों ने
 बंड

 ३.
 बारे  में  ज्ज्  ना पत्तियां  cogs!  खंड  ६  में  स्पष्टतया कहा  गया  है

 कि  जिस

 राज्य  में  से  वस्तु प्र ों  का  नान  होगा--मैं  माननीय  सदस्य  का  श्यान  वस्तुत ्च्द्न  चला  की

 कौर  दिलाना  चाहती  हूं  राज्य  हो  उन  पर  कर  लगायेगा  चाहे  oT  बारे  में  करार  पर  किसी

 भी  स्थान  पर  क्यों  न  हस्ताक्षर  किये  गये  हों  ।

 fat  भरूचा  :  किन्तु  चलानਂ  शब्द  कहां  है  ?

 तारकेश्वर  सिन्हा  :  माननीय  सदस्य  जैसे  प्रसिद्ध विधि जी वे  को  यह  बात  भली  भांति

 विदित  होना  चाहिये  कि  यह  भाव  खंड  ६  में  श्रन्तनिहित  है  ।  हम  ने  इस  बात  पर  समिति

 में  भी  कांफी  देर  तक  विचार  किया  है  कौर  हम  ने  यही  तय  किया  है  स्थान  का निर्णय  acquit

 के  चलानਂ  से  ही  किया  जाये  किसी  oer  प्राकार  पर  नहीं  ।  मै  समझती  हूं  wa  यह  बात

 बिल्कुल  नष्ट  हो  चुकी  है  |

 इस  के  बाद  उन्हों ने  कारोबार  स्थान  की  परिभाषा की  चर्चा  की  है  ।  इस  का  क्षेत्र अब  बहुत

 व्याप्त  बना  दिया  गयां  है  ताकि  माननीय
 सदस्यों  अथवा  व्यापारी  वर्ग  के  मन  में  इस

 के
 ग्रथों  के  संबंध ee

 क
 मूल  AA  ा  म

 *Physical  movement:



 २७  Reus  केन्द्रीय  बिक्री  कर  संशोधन  )  विधेयक  PURY

 में  किसी  प्रकार  का  सन्देह  शेष  न  रहे  ।  इसलिये  हमने  संशोधक  विधेयक  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  खंड च्
 शर  जोड़  दिये  हैं  ।  aa  इस  में  वे  सभो  स्थान  सम्मिलित  कर  लिये  गये  हैं  जहां  कि  कोई  व्यापारी

 अरपना माल  भेजता  है  चाहे  उस  स्थान  पर  सामान्यतया  कोई  कारोबार हो  अथवा  न  हो  ।

 माननीय  सदस्य  ने  भी  इसी  कौर  निर्देश  किया  है  ।  किन्तु  हम  ने  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाई  गई  भ्रांति

 के  निराकरण  के  लिये  ही  इस  प्रकार  की  व्याप्त  परिभाषा  बनाई  है  ।

 इस  विधेयक  से  दोहरे  करों  का  कोई  नहीं  उत्पन्न  होता  |  इसलिये  मै  उस  में  समय  व्यथ  नहीं

 करना  चाहती  |

 खाद्यान्नों  तथा  औषधियों  पर  बिक्री  कर  के  बारे  में  भी  कुछ  उठाई  गई  है  ।  इस  बात

 में  दो  भिन्न  राय  हो  सकती  हैं  कि  इन  पर  कर  लगाया  जाना  चाहिये  या  नहीं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  के

 तक  को  मानती  हूं  |  किन्तु  हमारा  इस  में  उतना  भ्र धि कार  नहीं  कि  हम  राज्यों  को  इन  वस्तुझ्नों  पर

 से  कर  हटाने  के  लिये  मजबूर  कर  सकें  ।  ये  पूर्णतया  राज्यों  के  अधीन  विषय  है
 ।

 वे  चाहें  तो  इन  पर

 बिक्री  कर  हटा  सकते  हैं  ।  ये  विषय  हमारे  इस  विधेयक  के  भ्रन्तगंत  नहीं  भाते हैं  ।  मैं  माननीय

 सदस्य  को  सूचनार्थ  इतना  भर  द्नौः  बता  देना  चाहती  हुं  कि  यह  भ्रावस्यक  नहीं  कि  राज्य  सरकारें

 हमारी  प्रत्येक  सिफारिश  को  स्वीकार  ही  कर  लें  ।

 fat  तंगामणि
 :

 विधि  झ्रायोग  नें  हाल  ही  में  बिक्री  कर  अधिनियम  में  उचित  संशोधन

 करने  के  लिये  कुछ  सिफारिशें  की  हैँ  ।  क्या  इस  विधेयक  में  उन  सिफारिशों  का  ध्यान  रखा  गया

 श्री  नादिर  बरूचा
 :

 क्या  माननीया  उपमंत्री  यह  श्रीनिवासन  देती  हैं  कि  वह  फिर  शीघ्र  ही  इस

 सम्बन्ध  में  भ्रमण  संशोधन  नहीं  लायेगी  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 मं  भ्र पने  बारे  में  स्वयं  कह  सकती  हूं  ।  जब  कोई  श्राइवासन

 देना  होगा  मैँ  स्वय  सोच  सकती  हूं  ।  माननीय  सदस्य  को  मेरी  कौर  से  कोई  श्रीनिवासन  देने की
 दिखता  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  १९४५६  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  ।”

 ब्प्मै  स्वीकृत  ।

 महोदय
 :

 संशोधन  संख्या  १  तथा  २  दोनों  भ्र नियमित  क्योंकि  इनके  लिये

 राष्ट्रपति  की  want  होनी  चाहिये  ।

 श्री  ao  qo  नायर  :
 हम

 तो
 केवल  यही  चाहते  हैं  कि  पत्रਂ  दाऊद

 इस  मे  ग्रा  जाये ं।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 जी  इस  का  अरथ  यह  gar  कि  समाचार पत्रਂ  पर  कर  लगाया  जाये

 sire इस  के  लिये
 भी

 राष्ट्रपति  की  अनुमति  ली  जानो  चाहिये  ।  er  कोई  संशोधन  नहीं

 यह  है  :

 १  से  १२,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  ata  बनें  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar
 किल एट

 मूल  अंग्रेजी  में



 YER  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों की  मांगों  पर  २७  १६५८

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 खण्ड  १  से  १२,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गय
 ।

 श्रीमती  तारकेदइवरी  सिन्हा  :  म  प्रस्ताव करती  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हा  ।  इसे  स्थगित  रखा  जाये
 |

 हम  wa  अगला  विषय

 लेते हू

 वलन ि

 पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों  की  मागों  पर  चौधरी

 समिति  का  प्रतिवेदन

 pat  प्रयोग  मेहता  में  प्रस्ताव करता  हूं

 41,  तथा  गोदी  कर्मचारियों  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  तथा

 २१  १९५८  के  सरकारी  गजट  में  प्रकाशित  तत्सम्बन्धी  सरकारी  संकल्प  पर

 विचार किया  जायें

 इस  पर  चर्चा  करते  हुए  हमें  प्रसन्नता  है  कि  इस  काम  को  देखने  वाले  मंत्री  इन  विषयों

 को  बहुत  भ्रच्छो  तरह  से  समझते  हँ  ।

 चर्चा  उठाने  का  कारण  यह  है  कि  पत्तनों  की  स्थिति  ठीक  नहीं  है  ।  हो  सकता  है  यह  भी

 ज्यादा  खराब  हो  जाये  |  पत्तनों  को  गड़  बड़  से  हमारी  शारीरिक  व्यवस्था  पर  ज्यादा  बुरा  प्रभाव  पड़

 सकता है  ।  सब  का  ग्रीव्स  हो  जाता  है  कि  इस  मामले  को  सुलझाने  का  प्रयास  किया  जाये  |

 गत  दो  वर्षों  में  पत्तन  कमंचारी  पांच  बार  हड़ताल  की धमकी दे  चके  भ्र भी  थोड़े  दिन

 पहले  वहां  सारा  काम  ११  दिन  ठप  रहा  |  नई  हड़ताल  की  धमकियां  दी  जा  रही  हूं  ।  उनकी

 इच्छा  यह  है  कि  सरकार  अपने  निर्णयों  पर  दोबारा  विचार  करे  ।  वे  सरकारी  fear  से  संतुष्ट

 हैं  ।
 हां  यदि  वह  गर-जिम्मेदारी  से  व्यवहार  करें  तो  मै  खुशी  से  उन्हें  समझाने  का  यत्न  करूंगा  |  किन्तु

 जब  उन  के  कार्य  को  देखते  हें  तो  तारीफ़  करनी  पड़ता  है  ।  दो  वर्ष  पहले  पत्तनों  में  भ्रत्यघिक

 माल  इकट्ठा  हो  गया  था
 ।

 किन्तु  उन्हों  ने  इतना  काम  किया  कि  wa  स्थिति  बहुत  सुधर  चुकी

 है  ।  बम्बई  तथा  मद्रास  दोनों  बन्दरगाहों  में  कर्मचारियों  ने  इलाधनीय  कार्य  किया  है  ।  यह

 नहीं  कहा  जा  सकता  कि  उन  के  नेता  गैर  जिम्मेदार  हैं  ।

 असन्तोष  का  मूल  कारण  यही  है  कि  सरकार  प्रत्येक  मामले  में  बड़ी  ढिलाई  से  काम  लेती  रही

 है  |

 पत्तन  तथा  गोदी  कम  चोरियों  का  भारतीय  संघ  geyr  में  बना  ।  तब  से  इन  लोगों  ने
 मांग

 कीं  किन्तु  अभी  तक  कुछ  न  gars  ।  मुख्य  मांग  केवल  यह  है  कि  बड़ी  बन्दरगाहों  में  चा  रियों

 के  वेतन  स्तर  समान  होनें  चाहियें
 |

 जानते  हैं
 कि

 वर्तमान  युग  में  समानीक
 रण

 की  प्रकृति  बढ़ती
 जा  रही  है  ।  वेतन  स्तरों  तथा  सेवा  की  शर्तों  को  श्रसमानता  के  बारे  में  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने

 १६५६  में  स्वयं
 ही

 हां
 की  थी

 कौर  इस  को  माना  था  तथा  कहा  था  कि  इस  का  हल  शीघ्र  ही  होना

 चाहिये
 |  एक  महान  श्री  पो  ०  सी ०

 ere  को
 इस  जॉच

 के  लिये  GCC  किया
 गया

 मल  eas  में



 बधवार  २७  Reus  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों की  मांगों  पर  eo GAC)

 चौधरी  समिति  a  प्रतिवेदन  सम्बन्ध में  प्रस्ताव

 उन्हों  नें  प्रतिवेदन दिया  ।  wa  संघ  केवल  यही  चाहता  है  कि  उन  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया

 जाय  ।  प्रतिवेदन  वास्तव  में  सराहनीय है  ।

 mal  हड़ताल  के  समय  भी  उन्हें  श्रीनिवासन  दिया  गया  कि  उन  से  न्याय  किया  जायगा  |

 उन्हों  ने  हड़ताल  खोल  दी  ।  किन्तु  इस  संकल्प  से  तो  वे  भ्राइवासन  पूरे  नहीं  होते  ।  वास्तव  में इस

 संकल्प  में  अ्रस्पष्टता  है  ।  कभी  सरकार  यह  कहती  है  कि  यह  मामला  वेतन  प्रिया  के  विचाराधीन

 जायेगा  किन्तु  यह  भी  नहीं  दं  खता  ।  पहले  वेतन  झ्रायोग॑  ने  इस  मामले  पर  विचार  नहीं  किया  ।  इसी

 प्रकार  सरकार  कभी  कुछ  कहती  है  फिर  कभी  कुछ  ।

 पत्तनों  तथा  गोदियों  में  काम  करने  वाले  समस्त  कर्मचारियों  की  संख्या  १,२४५,०००  है  जिन  में

 से  ५,०००  सरकारी  कर्मचारी  रेलवे  वर्कशॉप  में  काम  करने  वाले  लोगों  का  वेतन  समान  है

 किन्तु  पत्तनों  में  काम  करने  वालों  के  वेतन  समान  नहीं  हैं  ।

 श्री  चौधरी  ने  इस  विषय  का  अध्ययन  जैसाकि  प्रतिवेदन  पढ़ने  से  पता  चलता  वेतन  शभ्रायोग

 के  प्रतिपादित  सिद्धान्तों  को  दष्टि.में  रख  कर  पत्तन  कमेंचारियों की की  सेवा  की  स्थिति  निर्धारित  करने

 लिये  किया  ।  उन्हें  वेतन  आयोग  के  सिद्धान्तों  सामने  रख  कर  ही  जांच  करने  को  कहा  गया

 था  ।  आशय  यह  था  कि  tar  जाय  कि  क्या  वहां  के  कर्मचारियों  को  अ्रघिक  कठिनाइयां  हैं
 ?  यदि

 होता  उन्हें  क्या  भत्ते  या  वतन  दिये  जायें  |

 उन्हों  ने  ये  सिफारिश  की  कि  यदि  2  प्रतिशत  संस्थापन  व्यय  प्रो  बढ़ा  दिया  जाये  तो  स्थिति

 संतोषप्रद  हो  सकती  है  ।  उन्हों  ने  यह  भी  कहा  कि  उपरान  की  मात्रा  १४  प्रतिशत से  बढ़ा  कर  २  ५

 प्रतिशत  की  जानी  चाहिये  ।  तथा  रात्री  को  '  ६  घंटे  काम  लिया  जाना  चाहिये  ।

 यह  सिफारिशें  इस  कारण  की  गईं  थीं  कि  पत्तन  श्रमिकों  का  काम  सख्त  है  ।  यहां  दुर्घटनायें

 भी  अ्रधिक होती  हैं  कठिन  है  ।  इन  सब  के  भ्र ति रिक्त  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  पत्तन  प्रशासन

 यह  सुविधायें  देने  को  सामर्थ्य  रखता  है  ।  बम्बई  पत्तन  PERS  से  लाभ  कमा  रही  हमें

 ही  लोगों  से  अन्याय  नहीं  करना  चाहिये  ।  उन्हों  ने  कार्य  में  बड़ी  दक्षता  का  परिचय  दिया  है  ।

 यदि  जहाजी  सेवायों  से  थोड़ा  ज्यादा  धन  भी  लिया  जाय  कौर  श्रमिकों  का  कार्य  सराहनीय  हो  तो  वे

 ज्यादा  देते  हुए  चिन्ता  नहीं  करती  ।  हमारे  श्रमिकों  ने  कार्य  के  सम्बन्ध  में  बड़ी  प्रशंसा  लाभ  की  है  ।

 सरकार  ने  चौधरी  समिति  की  सिफारिशों  को  इस  कारण  ठुकरा  दिया  है  कि  उस  से  अन्य  स्थलों

 में  प्रतिक्रिया  होगी
 ।

 यदि  सरकार  ने  सिफारिशें  te  ही  कर  नी  थीं  तो  उन्हें  कष्ट  देने  क्या

 श्यकता  थी  ।  इन  समितियों  को  नियुक्त  करने  का  लाभ  ही  कया  है  ।  श्रमिक  तो  इस  कारण  हड़ताल

 नहीं  करते  किवे
 सरकार  की

 सद्भावना  में  विशवास  करते  हैं  किन्तु  सरकार  कुछ  भी  नहीं  करती  |

 इस  प्रकार  कम  चोरियों  की  सरकार  के  प्रति  कोई  श्रद्धा  नहीं  रहती  प्रधान  मंत्री  ने  ग्रीम  समय  दखल

 दे  कर
 स्थिति  ऊंचाई--श्री  क्या  उन  की  महत्ता  भी  समाप्त  करने  का  विचार  हैं

 ।

 सरकार  केवल  प्रक्रिया  से  घबराती  है  कि  फिर  wer  4],  लाख  कर्मचारी  भी  शोर  बचायेंगे  ।

 यह
 कोई

 दलील  नहीं  ।  क्या  संभी  कर्मचारियों  का  काम  एक  जैसा  होता  है  ।  पत्तनों  के  कामना  रियों  को

 इस  समय  सब  उद्योगों  के  कर्मचारियों  से  कम  वेतन  मिलता  इस  तरह  यदि  सरकार  यही  कहता

 _  रही

 कि

 इस  की  प्रतिक्रिया  होगी  तो  कोई  फायदा

 न

 होगा

 ।

 मिल  wast  में



 Ques  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों की  मांगों  २७  Reus

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 श्रीमान  wea  देशों  में  पत्तनों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  सब
 से

 ज्यादा  वेतन  मिलता

 हमें  भी  यहां  उन  के  हाथ  मजबूत  करने  चाहियें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत
 ।  इस  पर

 श्री  मन्थनी  पिल्ले  के
 तीन

 स्थानापन्न

 प्रस्ताव  हैं  |

 श्री  मन्थनी  पिल्ले
 :

 श्रीमान्  में  अपने  स्थानापन्न प्रस्ताव  १,  २

 तथा  ३)  प्रस्तुत करता  हुं  ।

 पत्तन  कर्म  चोरियों  में  अत्यधिक  असंतोष  की  भावना  फली  हुई  है
 |

 उस  का  कारण  स्पष्ट

 है  कि
 सरकार

 ने  राज  तक  कभी  भी  अपने  वचन  पूरे  नहीं  किये
 ।

 वह  सदैव  बचन  तोड़ती  रही  है  ।

 इस  से  पता  चलता  है  कि  परिवहन  मंत्रालय  में  किस  प्रकार  श्रदूरद्शिता  से  काम  चल  रहा  है  ।

 art  देश  की  बड़ी  बन्दरगाहों  के  कर्मचारियों  के  बेतन  समान  हैं  इसी  प्रकार
 की  प्राय

 ~
 भी

 १९४७  में  जब  वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  मिला
 था  तब  सरकार  ने  पत्तन  प्राधिकारों

 को

 वे  सिफारिशों  क्रियान्वित  करने  की  सलाह  दी  थी  किन्तु  तब  यह  बहाना  उन्होंने  लिया  कि  वे  तो  स्वायत

 ११  वर्ष से  पतन  कर्मचारियों  में  की  लहरें  उठ  रही  किन्तु  सरकार  खामोश  है  ।

 चौधरी की  सिफारिशों  पर  भी  कया  होगा ?  उन्होंने  प्रेरणा देने  की  योजना  की  सिफारिश की  है  ।

 सरकार का  कहना  है  कि  उसे  मान  लिया  गया  किन्तु उस  से
 स्पष्ट

 लाभ  कया  होगा ?

 अन्य  सेवाओं  में  सरकार  ने  छुट्टी  नियमों  में  पय  पति  ढिलाई  दी  है  किन्तु  प्रावधानों के  बावजूद

 भी  वत्तन  कर्मचारियों  को  इस  प्रकार  की  साधारण  सी  सुविधा  भी  नहीं दी  गई
 ।

 इसी  प्रकार

 से  घर  भराने  जाने  के  लिये  सरकार  wa  कर्मचारियों  को  एक  aa  किराये  की  रियायत

 देती  है  किन्तु श्रभी  तक  पत्तन  कर्मचारियों  को  यह  सुविधा  देने  का  निश्चय  ही  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  चौधरी  ने  सिफारिश  की  है  कि  जो  अवकाश  तथा  त्योहारों  की  छुट्टियां  डाकखाने
 के

 कर्मचारियों  को  दी  जाती  हँ  वही  पत्तन  कर्मचारियों  को  दी  जायें  ।  यदि  इसे  स्वीकार कर

 जाये  तब  क्या  प्रतिक्रिया  का  खतरा है  ?

 जहां तक  वेतनों  की  समानता  का  सम्बन्ध  है  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  द  बार  भ्राइवासन

 दिये हैं  ।  १९५६  में  श्री लालबहादुर शास्त्री  ने  श्रीनिवासन  दिया
 था  ।  किन्तु इस  संकल्प  में

 उसका

 उल्लेख तक  भी  नहीं  है  ।  पुनरीक्षित वेतन  स्तरों  में  समान  निर्धारण  की  सिफारिशों को  इसी
 प्रकार  से  गोल  कर  दिया गया  है  |  सरकार  स्पष्टतया मुकर  रही  है  ।

 यद्यपि  श्री  चौधरी  ने  प्रतिवेदन  १९५७ में  दिया  था  किन्तु  art  तक  भी  इस  पर

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  |  केवल  सरकारों  ने  यदि  थोड़ा  कुछ  किया  है  वह  छुट्टियों की  स्थिति

 सुधारने के  सम्बन्ध  में  किया है  ।  देख  बातें  अथ  भविष्य  निधि  ,  उपदान  शादी  की  सारी

 बातें  wetter  कर  दी  गई  हैँ  ।
 इस  पर  सरकार  ने  वचन  क्या  है

 ।

 श्री  चौधरी  ने  निवृति  वेतन  लाभ  के  सम्बन्ध  में  भी  प्रस्ताव  रखे  थे  ।  मद्रास  पत्तन  के  नियोजकों  ने

 उनकी  सिफारिशें  निकलने  से  पूर्व  ही  कह  दिया  था  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  श्री  चौधरी  की  सिफारिश  मान
 १९५७  में  श्री  शास्त्री  ने  लिखित  amare  भी  दिया  था  ।  वह  झ्राइवासन  कहां  गया  ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 २७  yeu  पत्तन  तंथा  गोदी  कर्मचारियों की  मांगों  पर  KEE

 चौधरी  के  प्रतिवेदन  के  सम्बध  में  प्रस्ताव

 श्री  उन्होंने यह  संकल्प  पारित  कर  दिया  ताकि  मद्रास  पत्तन  के  कर्मचारियों  को  भी  यह  लाभ  न  पहुंच

 सक  |

 इस  प्रकार  हमारे  देश  में  प्रौद्योगिक  शान्ति नहीं  हो  सकती  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  वहू  एक

 मध्यस्थ  नियुक्त  करे  जो  पारस्परिक  निर्णय  कराये  तथा  समझौता हो  सके  ।  निस्संदेह  मध्यस्थ

 पत्तनों  के  वेतन  देने  की  क्षमता  पर  भी  विचार  करेगा  |  सरकार  को  मध्यस्थ  नियुक्त  से  घबराना

 नहीं  चाहिये  |  पत्तन  कर्मचारियों  से  न्याय  किया  जाना  अझ्रावश्यंक है  ।

 श्रीमती  पावती  च्  ).  उपाध्यक्ष  महोदय  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों
 के

 सम्बन्ध  में  श्री  के  प्रतिवेदन  तथा  उस  पर  सरकारी  संकल्प  पर  चर्चा  का  मैं  स्वागत  करती

 हुं  क्योंकि  इससे  हमें  कर्मचारियों  की  बात  संसद में  कहने  का  अवसर मिला  है  ।  हम  से  बार

 बार  यही  बताया जाता  कि  हड़ताल  शादी  कुछ  देशद्रोहियों  तथा  उत्पाती  लोगों  द्वारा  भड़का
 कर

 कराई  जाती  है  परन्तु  जैसा  कि  श्री  प्रयोग  मेहता  कौर  श्री  मन्थनी  पिल्ले  ने  बताया  मेरा
 भी

 अपना  यही  विचार  है  कि  इन  सब  की  जिम्मेदारी सरकार  तथा  परिवहन  कौर  संचार  मंत्रालय

 पर  ही  हू  ।  क्योंकि  पत्तन  कमंचारियों  ने  अपनी  मांगों  के  लिए  बहुत  दिनों  प्रतिक्षा  की  हैं  ।

 ठाकुर  दास  भागने  पीड़ा सन

 हम  जानते  हैं  कि  पत्तनों  का  हमारे  राष्ट्रीय  ज़ीवन  में  .  बड़ा  महत्वपूर्ण  स्थान  इनको

 अंग्रेजों  ने  इसी  उद्देश्य  से  बनवाया  था  कि  जो-कुछ  चाहिए  उसका  निर्यात  जिसकी

 स्वतंत्रता  प्राप्ति क उन्हें  जरूरत  नहीं  हो  उसका  ओपन  देश  से  यहां  पर  आयात  कर  दिया  जाये  ।

 पश्चात्
 हम  सब  की  यही  इच्छा  रही कि  अरब  इन  पत्तनों  का  उपयोग  देश  की  भ्रम-व्यवस्था  सुधारने

 के  लिए  होगा  att  इसीलिए  आवश्यक  ar  rare  करने  का  विचार  feat  गया
 ।  इन

 भ्रावश्यक  वस्तुभ्नों का झ्रायात होने का  aaa  होने  से  पत्तन  कर्मचारियों  की  जिम्मेदारियां बढ़ी  क्योंकि  पहले
 won  a  लिए  जो  बेकार  at  उसका  आयात  होता  था  जब  कि  अरब  भारत  कें  लिये  जो

 हैं  उसका  आयात  होता  है  ।  परन्तु  इन  जिम्मेदारियों के  साथ  साथ  उनको  मिला  कुछ  नहीं  ।

 अंग्रेज़ों के  समय  से  Wa  मैं  प्रशासनिक भ्रातृ  केवल  इतना  है  कि  उस  समय  पत्तन  न्यास  का  सभापति

 एक  अंग्रेज़  होता  था
 जब  कि

 re  एक  शनाई ०  सी
 ०  एस०  अधिकारी इसका  सभापति  होता  है  कौर

 इसीलिए  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चात  भी  प्रशासन  में  कोई  ware  नहीं  पाया  है  |

 इसीलिए मेरी  माननीय  सदस्यों  तथा  . माननीय  मंत्री से  atta है  कि  इन  कर्मचारियों  की

 समस्या  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करें  |

 उनकी  सब  से  पहली  मांग  वेतन की  है  ।  चाहते  हैं  कि  उन्हें  इतना  वेतन  दे  दिया  जाये  जिसके

 द्वारा  वह  अपना  जीवनयापन  .  सुचारू  रूप  से  कर  सकें  |  दूसरी  मांग  सेवा  की  शर्तों  की  है

 उनको यह  अधिकार  संविधान  के  निदेशक  तत्वों  के  प्रधान  मिले हुए  हैं  कि  सेवा की  ad  बनाई  जायें  ।

 परन्तु  वह  इन  से  झ्र भी  तक  वंचित हैं
 ।

 १९५४
 के  पहचान  बातचीत

 की  गई
 तथा  हड़ताल  करने

 की
 अध  गई  परन्तु

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  द्वारा  दिए  गए  श्राइवासनों  पर  हड़ताल नहीं  की  गई  ।  उन्हें  बताया
 गया  कि  केन्द्रीय वेतन  आयोग  at  सिफारिशों  को  पुर्णतया  लागू  नहीं  किया  जासकता
 सात

 साल  में  सिफारिशों को  थोड़ा
 अन्तर

 के
 साथ  लागू  किया  परन्तु  साथ  ही  कौर  बहुत  सी

 कट

 समस्यायें  पैदा  कर  a  AAT  ATT
 है  कि  इतने  बसे ंके  बाद

 सरकार  ने  क्या  किया तक

 1  मूल  अंग्रेजी में



 १६००  पत्तन  तथा  गोदी
 कर्मचारियों

 की  मांगों  २७  ges

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  केਂ  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 हमें  बताया  जाता  है  कि  कर्मचारियों  के  वेतनों  में  समय  समय  पर  परिवर्तन  किए  गए

 परन्तु  श्री  चौधरी  के  प्रतिवेदन  में  दिया  है  fe  जो  वेतनों में  परिवर्तन किए  गए  हैँ  उन  से
 att  अधिक  उलझनें पैदा  हो  गई  १९४५७  में  सरकार  को  यह  प्रतिवेदन मिला  था

 परन्तु  सिद्धि  में  प्रश्न  पूछे  जाने  संघ  द्वारा उसकी  मांग  करने  पर  इस  प्रतिवेदन  की

 प्रतियां  यूनियनों  को  दी  गई  झर  उन  से  कह  दिया  गया  कि  इसको  गुप्त  रखें  कौर  स्थानीय  रूप  से
 चीत  परन्तु  यह  बातचीत  केवल  इसीलिए  की  गई  कि  हड़ताल  की  सूचना  मिलने  पर  सरकार

 कहू  सके  कि  हम  बातचीत  करने  को  तैयार  थे  परन्तु  कर्मचारी  ही  गड़बड़ करने  पर  उतारें

 हैं  ।  हड़ताल  की  सूचना  देने  पर  कया  होता  लोग  सोचते  हैं  कि  यदि  मंत्री  महोदय  शान्ति  पुर्वक

 समझौता  करने
 की  कोशिश  करेंगे

 ।  परन्तु  इसके  बजाय  वह  श्रापतकालीन  स्थिति  की  घोषणा  कर

 देते  जिसका  परिणाम कुछ  at  ही  होता  है  |  आपने  देखा  ही  है  कि  हड़ताल  करने  के  कुछ

 घंटों  के  ही  मद्रास  जैसे  नगर  में  गोली  चलाई  गई  लोग  मारे  गये  तथा  घायल  हुए  ।

 म
 बता  देना  चाहती  हूं

 कि
 मद्रास  में  जो  गोली  कांड  gar  उसके  विरोध  में  सारा  शहर  एक  मत  हो

 गया

 था  उन्होंने  हड़ताल  की  जो  इतनी  सफल  थी  जितनी  की  स्वतंत्रता  आन्दोलन  में  कभी भी  कोई

 हड़ताल सफल  नहीं  हुई ।

 कलकत्ते में  इस  के  समर्थन  में  हड़ताल की  गई  तथा  बंगाल  सरकार  ने
 वापस

 में  समझौता

 कराने
 का

 प्रयत्न
 किया  परन्तु  हमारे जो  माननीय  मंत्री  ने  घमंड

 से
 भर

 पूर  उत्तर  दिया  कि  हम

 डा०  बि०  Fo  राय  की  सरकार  को  इस  में  हस्तक्षेप नहीं  करने  देंगे  ।  इसके  afar  हड़ताल

 क  समय  पर  जो  श्रीनिवासन हमें  दिए गए  थे  उन  सब  को  भुला  दिया  था  ।  तथा  हड़ताल  करने

 वालों के  साथ  ज्यादतियां की  गईं  ।  मैं  बता  देना  चाहती  हूं  कि  मज़दूरों  की  प्रति  घंटे

 उनका काम  शादी  को  श्राप  नाप  सकते हैं  परन्तु  इस  काम  को  करने में  जो  उत्साह  होना  चाहिए

 बह  उन  में  नहीं  भर  ईमानदार  श्राप  उन्हें  नहीं  बना  सकते  हैं  ।  माननीय  मंत्री  ने

 चारियों  में  इस  उत्साह  को  भरने  का  कभी  प्रयत्न  नहीं  किया

 हालत  यह है  कि  जब  कोई  विदेशी  आता है  तो  उसको  भाखड़ा  पेराम्बूर

 रेलगाड़ी  कारखाने  इरादी  दिखाने  ले  जाया  जाता  है  परन्तु  कर्मचारियों  की  जिन्होंने  परिश्रम

 से  इन  को  बनाया  ध्यान  नहों  दिया  जाता  ।  क्या  ary  कमेंचारियों  की  सराहना  कभी  करते

 हैं  ।  में  बताना  चाहती  हूं  कि  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जायेगा  तथा  अपने  आ्राइवासनों को  पूरा  नहीं
 किया  जायेगा  तब  तक  यही  ग  बड़ीਂ  चलती  रहेगी  ।  यह  मेरी  चेतावनी  नहीं है  चि  गोदी  कम  चा  रियों

 के  फेडरेशन  द्वारा  इस  सरकारी  संकट  के  प्रकाशन  के  तुरन्त  बाद  कही  गई  बात हैं  ।  इसीलिए

 मेरा  कहना  है  कि  इन  सिफारिशों  को  पुरा  पूरा  स्वीकार  करके  हमें  गोदी  कर्मचारियों  को  संतुष्ठ  कर

 देना  चाहिए  ।

 अन्त
 में  में  एक

 बार  फिर  मंत्री  जी
 से  भ्रमित  करती  हूं  कि  इस  मामले  पर  सहानुभूति  पूर्वक  विचार

 करें  तथा
 जो  झा इवा सन गोदी  कर्मचारियों  को  उन्होंने  दिए  हैं  उनको  पुरा  करें  ।

 तथा  संचार  मंत्र:लय  में  राज्य-मंत्री  राज  इस  चर्चा  का  हम

 स्वागत  करते  हैं  क्योंकि  इसके  द्वारा  इस  सभा  को  तथा  देश  को  यह  जानकारी  हो  सकेगी कि  सारे
 ०

 विवाद के  सही  कारण क्या  हमें  आशा है  कि  area
 Te  में

 पोत
 दो  an

 ।

 मूल  प्रंप्रेज़ी  में



 २७  gays  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों की  मांगों  पर  १६०१

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 हम  भ्राइवासन  एरा  न  वायदे  तोड़ने  के  आरोप  लगाये  गये  तथा  माथ नोया  महिला

 सदस्य ने  तो  हमें  चेतावनी  भी  दे  दी  जो  कुछ  समय  मुझे  दिया  गया  है  उस  में  तो  सें  शायद

 सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  न  दे  पाऊं  |

 सब  से  पहले  में  माननीय  झ्र शोक  मेहता  के  कथन  का  उल्लेख  करता  हुं  कि  अखिल  भारतीय

 पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारी  संघ  पिछले  एक  या  दो  वर्षों  में  पांच  बार  हड़ताल  करने  का

 नोटिस  दिया  ।
 में  इसे

 मानत  हूं  ।  परन्तु  में
 श्रमिकों  बताऊंगा  कि

 यह
 सब  चीज़ें  किस  प्रकार  हुईं

 १९५६  में  या  कुछ  पहले  पहली  बार  सुचना  दी  गई  थो  जिस  के  आधार  पर  बातचीत

 शुरू  हुई  अ्रौर यह  faa  हुआ  कि  एक  विशेषाधिकारी  इसकी  जांच  के  लिए  नियुक्त  किया जायेगा  ।

 नीतीश  पद  के  बारे  में  २७  नवम्बर  १९४५६  को  तय  हो  गये  थे  ।  पन्द्रह  दिन  के  इन्दर  ही  विशेषाधिकारी

 ने  पत्तन  प्राधिकारी  को  आ्रांकड़ों  क  लिए  शौर  श्रम  सबा  को  अपने  ज्ञापन  मे  जने  के  लिए  लिखा  ।

 ज्ञापन  ७  भी  न  पाये  थे  कि  Rey  में  फेडरेशन  ने  घोषणा  कर  दी  कि  यदि  फरवरी

 १६५७  के  पहले  सप्ताह  तक  विशेषाधिकारी  का  प्रतिवेदन  नहीं  पाया  तो  वे  हड़ताल  कर  देंगे  ।

 यह  बड़ी  ग्रसित  सी  बात  थी  क्योंकि  जब  तक  आंकड़े  अथवा  ज्ञापन  पदाधिकारो  के  पास  नहीं  पहुं  देगें

 तब  तक  वह  अपना  प्रतिवेदन  किस  प्रकार  दे  सकता  |  खेर  ज्ञापन  ५ ग्रा  प्रारंभ  हुए  तथा  वहू  उस

 तिथि  जिस  तिथि  को  हड़ताल  की  सूचना  दी  गई  थी  एक  माह  बाद  तक  wad  यानी

 लगभग  १२  मैच  ae AC)  तक  ५ अत  इस  के  दस  दिन  के  भ्रमर  बातचीत  शुरू  हुई  ।

 आधिकारी  ने  afar  भारतीय  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारी  फेडरेशन  से  बात  चीत  शुरू  की  ।

 €  अप्रैल  Lee aC)  को  भ्रान्ति  ज्ञापन  मिला  ।  फिर  २७  मई  तरक  बातचीत  चलती  रहो  ।  लेकिन

 २६ मई  को  उदवभरक  संस्था के  ज्ञापन  मिले |  परन्तु  बम्बई  यूनियन  नें  विशेषाधिकारी  के

 प्रतिवेदन  में  शीघ्रता  करने  के  लिए  २८  जून  को  फिर  हड़ताल  की  सूचना  दे
 दी  ।

 किया  जो  अन्तरिम विशेषाधिकारी  ने  ५  जुलाई  को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 प्रतिवेदन  था  ।  साथ  ही  साथ  हड़ताल  की  सूचना  पर  प्राधिकारियों  तथा  फेडेरेशन  के

 निधियों  केबीच  १२  जुलाई  reve  को  बातचीत  प्रारंभ  हुई  ।.  नया  वेतन  आयोग  २१  अगस्त

 १९४५७  को  बनाया  गया  विशेषाधिकारी ने  १  नवम्बर  १९५७  को  डरपना  अन्तिम  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  किया  ।  अब  पत्तन  विभिन्न  मंत्रालयों  से  बातचीत  के  लिए  हमें  भी  समय

 चाहिए  था  ॥  ११  १९४७  को  पत्तन  प्राधिकारियों  से  तथा  १२  १  49.0  को

 श्रम  संघो ंसे  बातचीत  शुरू  की  गईं  |  पत्तन  प्राधिकारियों से  प्रार्थना  की  गई  कि  श्रम  संघों

 के  पराग्वे  शीघ्रता  से  इस  प्रतिवेदन  पर  विचार  इस  क्रियाओं  सभी  सहमत

 इसलिए  इसको  स्वीकार  किया  बातचीत  कुछ  दिनों
 तक  होती  रहीं  तथा  कुछ  महीनों

 में  उन
 के  समाप्त  हो  जाने  की  तराशा थी  ।  परन्तु  बातचीत  के  वास्तव में  शुरू  होने  पर  संघों

 ने  एक  बैठने से  इन्कार  कर  दिया  ।  क्योंकि वह  अलग  aa  ठना  चाहते  इस  में  भी

 बहुत  लगा  |

 २६  जनवरी  १९५८  को  जबकि  बातचीत  खत्म  भी  नहीं  हुई  थी  हड़ताल  की  तीसरी

 सुचना  हमें  मिली  कि  यदि  २८  फरवरी  १९५८  तक  उनको  लाभ  पहुंचाने  वाली  सिफारिशों

 लागू  नहीं  हुई  तो  वे  हड़ताल  कर  देंगे  ।  wae  श्राप  बताइये  कि  इन  परिस्थितियों में  सिफारिशों

 पर  जिस  प्रकार  शांति  से  विचार  किया  ना  सकता  था  ॥

 इसके  पश्चात  मैंने  स्वयं  फेडेरेशन  से  की fe  बैठकर  मामला
 लिया  जाये  ।  ऐसे  बहुत  से  मामलें  थे  जिनको  दिल्ली  में  बैठकर  हल  नहीं

 किया  जा  सकता  था  ate  जिनके  लिए  पत्तनों  में  जाना  आवश्यक  था  ।
 हमने  बातचीत

 159(A)



 १६०२  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों की  मांगों  पर  २७  Rays

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 राज  बहाइर  |

 यह  शभ्रावश्यक  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  कोई  निर्णय  ले  उसस  पहल  बातचीतें  समाप्त  हो

 जायें
 ।

 इसीलिए  हमन  निश्चित  किया  कि  हम  भ्रप्रैल  के  पन्त  तक  बातचीत  समाप्त  कर

 देंगे  ।
 परन्तु  फिर  भी  a  art  को  फरमान  ने  एक  संकल्प  पारित  किया  श्र

 ७
 मई

 को  हड़ताल  की  सुचना  za  की  तारीख  निश्चित  की  |

 इस  बार  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  हस्तक्षेप  किया  कौर  उनस  प्रार्थना  की  कि  ८.  मई

 को  सब  fat  i  हम  मिलें तथा  हमन  बातचीत  की  जो  बड़े  शान्त  वातावरण

 में  हुई  ।  परन्तु  बगल  दिन  ही  हमें  पता  लगा  कि  हड़ताल  की  सुचना  हमें  मिलने  वाली  हू
 ।

 aq  श्राप  बताइय  कि  इन  परिस्थितियों  में  कोई  क्या  कर  सकता  था  |

 mat
 कुछ  दूसरी  बातों  को  लेता  हूं  जिन्हें  यहां  उठाया  गया

 |
 सबसे  पहले  में

 इस

 समिति  at  नियुक्ति  के  मुख्य  आघार  के  सम्बन्ध  में  श्री  wale  मेंहता  द्वारा  Sola  गये

 weal  को  लंगा  |  उन्होंने  बताया  कि  यह  ब्र तन क्रम  में  समानता  लान  क  लिए  किया  गया

 था  ।  परन्तु  जब  हमने  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  उस  समय  हमें  पता  लगा  कि  वेतनों  में

 समानता  नहीं  की  जा  सकती  इस  पर  सभी  सहमत  थे  कि  वतन  क्रमों  क  बार  में  हम

 अन्तिम  निर्णय  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि  चौधरी  समिति  क  प्रतिवेदन  में  कर्मचारियों

 arp  at  के  लिये  बतन  क्रम  नहीं  लिए  गए  थ  |

 लकिन  सम्मान  में  फेडरशन  के  विचारों  को  सुनन  के  पश्चात् यह पता यह  पता  लगा  कि  उनका

 विचार  वतन  क्रमों  में  लाने  का  नहीं  अपितु  वतन क्रमों  को  अधिकतम  बढ़ाने

 a का  अर्थात  कलकत्ता  में  किसी  at  के  लिए  जो  अधिकतम  वेतन क्रम

 उसी  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  ।  यहां  तक  कि  १९४७ के  वेतन  आयोग की  सिफारिशों

 पर  भी  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  स्पष्ट  है  कि  हम  एसा  नहीं  कर  सकते  थे  ।

 निवृत्ति  लाभ  क  सम्बन्ध  में  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  श्री  चौधरी  ने  स्वयं  अरपन

 वंदन  में  कहा  हैं  कि  चूंकि  दूसरा  वेतन  आयोग  बना  दिया  गया  इसलिये  हो  सकता  है

 कि  उनकी  खुद  की  बहुत  सी  सिफारिशों  में  संशोधन  करना  पड़े  ।  तो  वह  खुद  समझते

 थे  कि  हो  सकता  है  कि  उन  at  सिफारिशों  में  परिवर्तन  करना  पड़े  ।  इन  मामलों  में  हम

 इस  उच्च  स्तर  क  भ्रायोग  के  निर्णयों  की  पुर्वेकल्पना  नहीं  कर  सकते  |

 दूसरी  बात  पटिटयों के  बारे  में  थी  ।  श्री  चौधरी  ने  प्रतिवेदन  में  सिफारिश

 की  हूँ
 कि

 आकस्मिक  छुट्टी  के  अतिरिक्त  gy  दिन  की  छुट्टी  दी  जानी  चाहिए  जबकि
 आकस्मिक  शेट्टी  के  भ्र ति रिक्त  हमने  २१  दिन  की  छुट्टी  की  व्यवस्था  की  है  इसक  सम्बन्ध

 में  मी

 हम

 पर  कोई

 आरोप  नहीं  लगाया  जा  सकता

 है  ।

 विरोधी  पक्ष क
 क

 सदस्यों  विशेषकर  श्री  मन्थनी  पिल्ले  भली  भांति  विदित  है
 कि

 नाइट  डयूटी
 क

 बारे  में  यह  समझौता  हुमा
 था

 कि
 ६

 घंटे  की  ड्यूटी  होगी
 ।

 इसी
 प्रकार  मद्रास

 में  भी
 परस्पर  सहमति  से  यह  तय  हम्ना  था  नाइट  ड्यूटी  ६  hr  घंटे

 की  होगी
 ।

 कलकत्ता  में  भी  परस्पर  सहमति से  ६,  घंटे  तय  हुए  थे  ।  ऐसी  दशा  में

 हमारे  लिए  परस्पर  सहमति  से  किये  गये  ग्र वक्त  को  बदलना  कहां  तक  उचित

 हम  हरगिज  ऐसा  नहीं  कर  सकते  थे  ok  यदि  हम  इसे  बदलने  का  प्रयत्न  करते

 तो  हमें  ख़ामख़्वाह  लोगों  को  कोपभाजन  बनना  पड़ता  ।



 २७  9eus  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों  की  मांगों  पर  १६०३

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 एक  सदस्य  ने  यह  भी  कहा  है  कि  जब  प्रति  घंटा  दरों  का  निर्धारण  किया  गया

 तब  vA  की  बजाय Te  के  हिसाब  से  दरें  तय  की  गईं
 ।

 किन्तु  यह  हमारा  विनिश्चय

 नहीं  है  ।  यह  विनिश्चय  श्रम  शभ्रपीलीय  पंचाट  का  हैं  जिसके  पक्ष  विपक्ष की  सभी

 बातों  पर  विचार  करने  के  बाद  यह  विनिश्चय  दिया  है  ।  इसमें  पंचाट  नें  तीन  बातों  का

 ध्यान  रखा  है  ।  एक  यह  कि  क्योंकि  कर्मचारियों  की  नाइट  डयूटी  बारी  बारी  स  राती  हैं

 इसलिये  इन्हें  विशेष  भत्ता  देनें  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।  दूसर  यह  कि  क्योंकि  नाइट

 ड्यूटी  में  केवल  ६  घंटे  रखे  गये  हैं  जबकि  दिन  के  समय  घंटे  की  ड्यूटी  होती  हैं  इसलिये

 भी  यह  भत्ता  देना  arrears  नहीं  रहता  ।  तीसरे  यह  कि  क्योंकि  नाइट  ड्यूटी  केवल  ६

 घंटे  की  ही  होती  है  कौर  क्योंकि  ६  घंटे  के  उपरान्त  श्रोवरटाइम  शुरू  हो  जाता  इसलिये

 भी  इस  भत्ते  की  आवश्यकता  नहीं  रहती  ।  पंचाट  ने  यह  विनिश्चय  सभी  बातों  के  विचारने

 तथा  सभी  पक्षों  तथा  प्रतिनिधियों  से  मिलने  के  बाद  किया  हैं  ।  इसलिये  हम  इसको  अ्रस्वीस्कार

 नहीं  कर  सकते  थे  ।

 इसके  बाद  श्री  मन्थनी  पिल्ले  ने  तीसरी  तथा  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  छुटटी

 सम्बन्धी  समान  सुविधाएं  देने  की  बात  कही  है
 ।

 उन्होंने  कदाचित  एस्तसंबंधी  संकल्प
 को

 पढ़ा

 होगा  शर  उन्हें  विदित  होगा  इसके  बारे  में  जो  विशेष  विनिश्चय  किया  गया  है  वह  भूतलक्षी

 प्रभाव से  १  जुलाई  PEN  से  कार्यान्वित  होगा  ।  उन्हें  यह  भी  विदित  है  कि  इस  विनिश्चय

 को  कार्य  स्वत
 करने

 से  पहले  हमें इस  सम्बन्ध  में  नियमित  नियम  तथा
 विनियम  बनाने

 पड़ेंगे  ।  पत्तन  अ्रधिकारियों  ने  भी  aaa  नियम  बनाने  में  समय  लिया  था  ।  wa  वित्त

 लय  को  यह  नियम  बनाने  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  ये  लगभग  एक  सप्ताह  के  भीतर  तैयार

 हो  जायेंगे  ।  तब  हम  इस  विनिश्चय  को  कार्यान्वित  कर  देंगे  ।

 इसके  बाद  उन्होंने  न्याय-निर्णयन का  निर्देश  किया  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  भी  उन्हें

 भलीभांति  पता  है  कि  पहल  सभी  विवादों  को  पतन  स्तर  पर  ही  तय  करने  का  प्रयास

 किया  जाता  है  फिर  यदि  कोई  शेष  मतभेद  रह  जायें तब  उन्हें  विधि  शभ्रनुसार

 निर्णयन  के  लिये  पंचाट  के  सुपुर्द  किया  जाता  है  ।

 इन  तथ्यों को  सामने  रखते  हुए  मैं  उनकी  इस  बात
 को

 नहीं  समझ  पाया  हूं  कि  हम

 इस  दक्षा  में  कहां तक  कौर  ant  बढ़  सकते  थे  ।  हम  पांच  कभी  हर  महीने  बल्कि

 हर  हफ्ते  हड़ताल  के  नोटिस  दिय  गये  ।  इससे  स्पष्टतया  यह  नतीजा  निकलता  है  किये

 हड़तालें  राजनीतिक  कारणों  से  करवाई  जाती  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  हम  समय  की  नाजुकता
 को  पहचानें  प्रौढ़  एक  दूसर  से  कंध  से  कंधा  भिड़ा  कर  चलने  का  प्रयास  करें  ।  हमें

 यह  निश्चय  करना  चाहिये  कि  हम  राजनीतिक  उद्देश्यों  के  लिये  श्रमिकों  कौर  विशेषतः

 उनके  हड़ताल  करने  के  बहुमूल्य  भ्र धि कार  एक  के  रूप  में  दुरुपयोग  नहीं  करेंगे  |

 fait  तंगामणि
 :

 माननीय  नौवहन  मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  a os  के

 बाद  से  सरकार  ने  गोदी  कमंचारियों  के  मामलों  में  कोई  देरी  नहीं  की  है  ।  किन्तु  मेरा

 maa  है  कि  यह  बात  ठीक  नहीं  है  ।  कर्मचारियों  ने  मांगें  १९४५४ में  सरकार  के

 सम्मुख रखी  थीं  ।  बाद  में  १९५७  में  दोबार  कर्मचारियों  के  संघ  ने  एक  मांग  पत्र  प्रस्तुत
 किया

 ।  तब  कहीं  सरकार  ने  2euy  में  चौधरी  समिति  को  नियुक्त  किया  ake  उसकी  रिपोर्ट

 सरक
 को

 १९४७
 में  मिल  गई

 ।
 उस  समय  से  लेकर  अगस्त  १९५८

 तक
 सरकार मक

 wait  में



 १६०४  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों  की  मांगों  २७  oe

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 राज

 ने  ११  महीने  के  बीच  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कुछ भी  नहीं  किया  ।  जब  क्यारियों

 ने  हड़ताल का  नोटिस दिया  तब  एक  श्रोर  मंत्री  महोदय ने  श्रमिकों  से  बातचीत  करनी

 की  |  चौधरी  समति  की  रिपोर्ट  सरकार  का  संकल्प  राज  सभा

 क  कि पटल  पर  रखा  गया  है  ।  इस  सब  से  यह  सिद्ध  होता  है

 रकार  प्रारभ से  इस  सभा  at  विश्वास  में  नहीं  लेना  चाहती  थी  ।

 श्रमिकों के  प्रति  इस  प्रकार  के  रोये  से  उनमें  watha  व  असन्तोष  बढ़ना  नितान्त

 भाविक है  ।  मेँ  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार ने  श्रमिकों  को  १९५६  में  दिये गये
 or भ्राइवासनों  को  कहां  तक  पूरा  किया  ?  जब  तक  हम  श्रमिकों  की  समस्याओं  के  प्रति

 भ्र पने  रवैया  में  परिवर्तन नहीं  करेंगे  तब  तक  उन  में  रोष  व  aR  बना  रहेगा  |

 मैं  aa  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  यह  समझती  है  कि  चौधरी  समिति

 की  सिफारिशें  अत्याधिक  हैं  कौर  सरकार  विशाखापटनम

 तथा  कोचीन  शादी  बन्दरगाहों  के  श्रमिकों  को  उनके  अनुसार  वेतन  देने  का  सीमायें  नहीं

 रखती  a
 @  ?  सरकार  के  मन म  जो  बात  हो  उन्हें  स्पष्ट  कहनी  चाहिए  ॥

 भविष्य  निधि  के  सम्बन्ध  में  चौधरी  समिति  में  यह  सिफारिश  की  गई  हैं  कि

 चोरियों  के  आधारभूत  वतन  तथा  सम्पूर्ण  मंहगाई  भत्ते  का  ८.  My  प्रतिश्त  रुपया  जमा

 करने  का  भझ्रधिकार  होना  चाहिए  ।  किन्तु  सरकार  का  कहना  है  कि  यह  रानी  श्राधारभूत

 वेतन  तथा  ard  मंहगाई  भत्ते  की  ८.  Qy  प्रतिष्ठित  होनी  चाहिए ।  मेरा  निवेदन है  कि  क्योंकि

 यह  एक  प्रकार  की  श्रनिवायें  बचत  हैं  कौर  जब  कर्मचारी  ८  g  प्रतिशत  देने  को  तैयार

 हैं  तब  सरकार  को  इतनी  राशि  देने  में  क्या  आपत्ति  है  ?  F  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार

 इस  बात  का  किस  ग्रा धार  पर  विरोध  कर  रही  है  ?

 इसी  प्रकार  उपदान  के  संबंध  में  भी  सरकार  की  चौधरी  समिति  रिपोर्ट  से  सहमत

 नहीं चौधरी  समिति ने  यह  सिफारिश  की  है  प्रतिवर्ष  की  सवा  के  पीछे  एक  पूरे  मास

 का  वेतन  उपदान  के  रूप  में  दिया  जाये  ।  इस  प्रकार  अधिक  से  अधिक  किसी  कर्मचारी  के

 २५  मास  का  वेतन  मिल  सकता  है  ।  किन्तु  सरकार  उन्हें  केवल  १५  मास  का  आधारभूत

 बतन तथा  मंहगाई  भत्ता  देना  चाहती  है  ।  इसके  विरोध  में  सरकार  ने  यह  जी

 प्रस्तुत  किया  है  कि  चौधरी  समिति  की  रिपोर्टे  कर्मचारियों  को  एक  प्रकार  की बुढ़ापे  की
 पेंशन

 तथा  उनको  बुढ़ापे  में  सुरक्षा  देने  के  समान  है  ।  मैं  नहीं  समझता  नगर  उस  रिपोर्ट  का  यह
 ara  भी  हो  तो  इसमें  क्या  बुराई  है  ?  आखिर  हमने  अपनी  योजनाओं  में

 भी  श्रमिकों  को  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदान  करने  का
 लक्ष्य  झपने  सामने  रखा है  ।  यह  सिफारिश

 किसी  भी  दशा  में  उसके  प्रतिकूल  नहीं  है  ।  सरकार  को  इसे  स्वस्य  स्वीकार  करना  चाहियें

 अन्यथा  सरकार  अपने  तथाकथित  घोषित  लक्ष्यों  के  विपरीत  आचरण  की  दोषी  होगी  ।

 कई
 पत्तनों  में  कर्मचारियों  के  वेतनों  में  अरब  भी  बड़ा  भारी  भेदभाव  है  ।  जैसे  जूनियर

 wat  कौर  जूनियर  क्लर्क  में  ।  चौधरी  समिति  ने  इन  सबको  एक  समान

 का  वेतन क्रम  देने  की  सिफारिश  की  थी  ।  किन्तु  मद्रास  पत्तन  न्यास  ने  इस

 सिफारिश  की  कोई  चिन्ता  न  करते  हुए  अपने  यहां  के  जूनियर  क्लर्कों  को  ५५-७५  रुपये

 का  ग्रेड  देना  ही  स्वीकार

 किया

 है  ।



 २७  gays  पत्तन  तथा  मोदी  कर्मचारियों की  मांगों  पर  REa¥

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 इसी  प्रकार  चौधरी  समिति  ने  रात  के  समय  काम  करने  क्यारियों  के

 प्रति  घंटा  वेतन  के  संबंध  में  यह  सिफारिश  की  थी  कि  यह  सम्पूर्ण  समय  के  वेतन  ar,

 भाग  होना  चाहिये  ।  किन्तु  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  श्रम  अपीलीय  पंचाट  के  निर्णय  के

 तर्कों  का  हवाला  देते  हुए  भ्रपनी  सफाई  पेश  की  कि  हम  उक्त  पंचाट  के  विनिश्चय  के

 बाहर  कैसे  जा  सकते  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  श्रमिक  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  के  तर्कों  का

 कोई  महत्व  नहीं ।  पहले  भी  जब  इस  सभा  में  १६  अगस्त  १९४५८  को  इस  संबंध  में

 एक  प्रश्न  पूछा  था  मंत्री  महोदय  ने  उसके  उत्तर  में  यह  कह  कर  टाल  दिया  था  कि

 हमेशा  न्याय  करेंगे
 ।

 मैं  इस  समय  मंत्री  महोदय  से  ऊपर  कही  गई  बातों  के  बारे  में

 ्

 स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हुं
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता

 विशाखापटनम तथा  कांडला  के  बन्दरगाहों  में  काम  करने  वालें  तीसरी  व  चौथी

 श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के  बेसन-क्रमों  में  समता  तथा  समानता  लाने  के  लिये  सरकार  का

 क्या  रुख  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  हो  रही  बातचीत  तथा  कार्यवाही  में  कहां  तक  प्रगति  हुई

 ह्
 त ैै  ।

 मेरा  निवेदन है  कि  कोचीन  भ्र ौर  कांडला  के  बन्दर  में  चौधरी

 समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  शीघ्र  ही  कोई  स्थायी  मशीनरी  स्थापित

 की  जानी  चाहिये  ।  अन्यथा  यहां  पर  निरन्तर  wads  बढ़ता  जायेगा  |

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  स०  का०
 :

 मैं  माननीय

 सदस्यों  का  बहुत  भ्रामरी  हूं  कि  उन्होंने  सरकार  को  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  के  बारे  में  भ्र पनी

 स्थिति  स्पष्ट  करने  का  अवसर  दिया  है  कौर  उन्होंने  इस  प्रश्न  को  एक  राष्ट्रीय  महत्व  के
 के  रूप  में  सामने  रखा  हैं  ।  विशेष  रूप  से  मैं  श्रीਂ  alts  मेहता  का  भ्रामरी हूं  जिन्होंने

 कि
 इस  set  की  बड़ी  व्यावहारिक  तथा  सहायता प्रद  विवेचना  की  है  ।  इस  प्रश्न  की

 जटिलताश्ों  में  जाने  से  पुर्व  मैं  सभा  के  सम्मुख  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रशन  कितना

 व्यापक  प्रश्न  है  ।  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों  की  किसी  उद्योग  के  कर्मचारियों  से  तुलना
 करना  ठीक  नहीं  क्योंकि  वे  किसी  उद्योग  अथवा  व्यापारिक  संस्थापन  में  कार्य  करने  वाले

 कर्मचारियों  के  समान  नहीं  हैं  ।  उनकी  अपनी  विशेष  परिस्थितियां  तथा  समस्याएं  हैं  ।  इनकी

 समस्या  बहुत  पुरानी  समस्या  हैं  ।  कई  पत्तन  ६०  या  ७०  वर्ष  पुराने  हैं  जबकि  कुछ  पत्तन
 ma  हाल  ही  में  बने  हैं  ।  हमें  पत्तन  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  की  गई  सिफारिशों  को  समझने

 से  पूर्वे  उनकी  इस  पृष्ठभूमि  का  जानना  बड़ा  आवश्यक  है  ।  हमें  यह  देखना  पड़ेगा  कि  जब॑

 यह  पत्तन  बने  तब  क्या  परिस्थितियां  व  धारणाएं  थीं  ।  क्या  उस  समय  उनको  एक  व्यापारिक

 संस्था  के  तुल्य  माने  जानें  का  विचार  था  या  उन्हें  स्वतंत्र  संस्थाएं  ।  पत्तनों  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  केवल  नीति  संबंधी  निर्देश  मात्र  देती  है  waar  वे  पूर्णतया  हैं  ।
 वे  ut  बजट  का  स्वयं  करते  हैँ  ।  अपनें  कर्मचारियों  की  वेतन  वृद्धि  का  वे

 स्वयं  ही  फैसला  करते  रहे  ।  उन्होंने  इस  संबंध  में  सरकार  से  कभी  परामर्श  नहीं  किया  ॥

 इस  प्रकार  पिछले  ६०  या  ७०  वर्षों  में  पत्तन  कर्मचारियों  की  कुछ  अपनी  अपनी  परम्पराएं

 बन  गईं
 ।  इन्हीं  परम्पराओं

 तथा  पूर्वोधरयों के  कारण  झा  हमें  विभिन्न
 पत्तनों

 में  काम  करने
 वाले  कमंचारियों  में  इतना  ग्रस्त  दिखाई  देता  है  |  ऐसी  स्थिति  कोई  भी
 मंत्री  चाह वह

 कितना  भी  कुदाल  क्यों  न  हो  एकदम  उनकी  स्थितियों  में  एकरूपता  नहीं

 ला  सकता  |

 जगराज  a

 मल  WUsit  में



 १६०६  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों  मांगों  २७  १९५८

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 स०  ato

 एकरूपता  का  जैसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  मेहता  ने  कहा  बड़ा

 सिद्धान्त  है  ।  मैं  इसे  स्वीकार  करता  हूं  ।  किन्तु  हम  ६०-७०  वर्ष  के  विकास  को

 भूल  सकते  हैं  ।  राज  तक  कभी  भी  सभी  कर्मचारी एक  जगह  संगठित नहीं  हुए  थे  ।

 केवल  पिछले
 तीन  या

 चार  वर्षों  में  उनका  एक  संघ  बना  है  तभी  ये  मांगें  संसद  के

 सम्मुख  सामूहिक  रूप  में  प्रस्तुत  हुई  हैं  ।  इसलिये  we  सरकार  भी  एक  होकर उन  पर

 विचार  कर  रही है  ।  बम्बई  तथा  कलकत्ता  के  बन्दरगाहों जो  कि  सब  से  पुराने  बन्दरगाह

 गाह  कोचीन  तथा  विजया  के  पत्तनों  से  सेवा  की  दस्तों  व  अरन्य

 मामलों  में  नितान्त  भिन्न  परिस्थितियां  हैं  ।  we  ये  बन्दरगाह  सक्षम  बन्दरगाह  हैं  ।  एक

 संसदीय  अधिनियम  के  जिसे  कि  हमारी  सभा  अथवा  इसकी  पूर्ववर्ती  सभा  ने  पास

 किया  ये  पूर्णरूपेण  स्वतन्त्र  तथा  प्रभुत्व  सम्पन्न  पत्तन  रहे  हैं  ।  इनकी  ही  विधियां

 हैं  ।  ग्राम  तक  सभी  बन्दरगाह  भ्र पने  मामलों  की  स्वयं  देखरेख  करते  रहे  हैं  ।  इसके  कारण
 प्रत्येक  बन्दरगाह  की  परिस्थितियों  में  काफी  अन्तर  ar  गया  ।  इसमें  किसी  सरकार  का

 कोई  कसूर  नहीं  हैं  क्योंकि  सरकार  ने  हमेशा  यही  चाहा  है  कि  वे  पृथक  समीकरण  रहें  ।

 इससे  झ्र धिक  a  इस  इतिहास  के  तौर  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  |

 ma  मैँ  उन  बातों  को  लेता  हूं  जिनका  श्री  waite  मेहता  तथा  उनके  बाद  बोलने  वाले

 वक्ताओं  ने  निर्देश  किया  है  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  पिछले  या  चार  वर्षों  से  हमें  एकरूपता  लाने  अथवा  विषमता

 को  gem  के  लिये  विशेष  प्रयास  करना  चाहिये  था  i  इसके  लिये  माननीय  सदस्यों  ने  प्रति

 सिद्धान्तों  का  प्रतिपादन  किया  है  ।  कुछ  ने  कार्यों  समान  वेतनਂ  के  सिद्धान्त  की  याद

 दिलाई  है  ।  शायद  वे  यह  समझते  हैं  कि  यह  सिद्धान्त  भी  गणित  का  कोई  समीकरण  है  ।

 किन्तु  काश
 !  कि  यह  चमचमा  इतना  सरल  होता  ।  मुझे  तब  गर्व  होता

 कि
 में  इसको  इतनी

 सरलता  से  घटित  कर  सकता  हूं  ।  हमने  एक  विशेषाधिकारी श्री  चौधरी को  नियुक्त  किया

 था  ।  वह  एक  बड़े  भ्रनुभवी  अधिकारी  उन्होंने  बहुत  wear  कायें  किया  है
 ।  उन्होंने

 विभिन्न  समस्या द्र ों  को  हल  करने  में  यथासम्भव  भरसक  प्रयास  किया  है  ।  किन्तु  वह  भी

 छः  बन्दरगाहों  के  सभी  मामलों  में  एकरूपता  लाने  के  लिये  कोई  सुझाव  या  रीति  नहीं  बता
 पाये  हूँ  क्योंकि  प्रत्येक  बन्दरगाह  की  परिस्थितियों  में  दूसरे  से  बड़ा  अन्तर  हैं  ।

 चौधरी  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातों  को  तीन  श्रेणियों  में  विभाजित  किया  जा  सकता  है  ।

 एक  वेतन क्रम  के  बारे  में  ।  इसे  हम  वेतन  बढ़ाने  या  वेतनों  में  समता  लाने  कोई भी  नाम

 दे  सकते हैं  ।  दूसरी  बात  कर्मचारियों  को  नियमित  बनाने  के  बारे  में  है  ।  यह  देखना कि  इस

 दिशा में  हम  कितना  aa  बढ़े  हैं  तथा  कितना  कुछ  काम  करना  wet  बाकी  है  ।  तीसरी

 बात  सेवा  निवृत्ति  के  च्  मिलने  वाली  रादि  से  संबंधित  है  ।  इसमें  भविष्य  निधि  तथा

 उपदान  wife  की  बातें  शामिल  हैं  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  उसमें  दो  या  तीन  wea  बातें  हैं  ।

 किन्तु  वह  ग्रपेक्षतया बहुत  लघु  हैं  ।

 हम  यह  देखना  चाहते  हैं  कि  इन  तीन  मुख्य  क्षेत्रों  में  चौधरी  रिपोर्टे  की  सिफारिशों  का  क्या

 है
 ।

 में  बेधड़क  हो  कर  कह  सकता  हूं  कि  जहा  वेतन क्रमों  में  विषमता  दूर  करने  का  प्रदान  है  सरकार
 ने  चौधरी  रिपोट  की  सारी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  कर  दिया  है  ।  इनके  अतिरिक्त  वेतन क्रमों  को

 १६४७  के  वेतन  आयोग  के  क्रमों  के  अनुसार  बनाने के  लिये  उन्होंने  कुछ  सुझाव दिये  हैं  ।  हमारा



 २७  gaus  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों की  मांगों  पर  १६०७

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 दुर्भाग्य  है  कि  हम  इस  कार्य
 को

 बहुत  पहले  नहीं कर  सके
 ।

 यदि  पत्तन
 न्यास पदाधिकारी

 इस
 aa

 को  पहले  करते  तो  में  निस्सन्देह  कह  सकता  हूं  कि  सरकार
 कभी

 भी  उनके  माग  में  बाधा  al  बन
 सकती

 थी  उदाहरण  स्वरूप  बम्बई  पत्तन  न्यास ने  राज से  तीन  या  चार  वर्ष  पूर्वे  प्यार  अघिकार  के  बाहर

 जाकर  १९४७  के  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  एक  भाग  को  कार्यान्वित  कर  लिया  इस

 को  श्रीमान  के  बाद  उन्होंने  सरकार  से  पूछा  कि  हमने  यह  कार्य
 कर

 लिया  है  क्या  श्राप  इस  से  सहमत  हैं

 हमने  उन  को  उत्तर  दिया  कि  जब  यह  काय  कर  लिया  है
 तो

 हमें  इसकी  कोई  चिनता  नहीं  ।

 श्राप  इसे  पुरा  कर  सकते  ।  पत्तन  न्यासों  को  इस  विषय  में  कुछ
 भी

 करने  का  पुरा  अधिकार था

 शर  वे  कुछ  भी  करने  में  सक्षम  थे  जैसा  कि  में  ने  प्रभी  बम्बई  के  उदाहरण  से  बताया  किन्तु  क्योंकि

 उन्होंने यह  कार्य  नहीं  fear  इसलिये  are  उन  में  कोई  समन्वय  या  एकरूपता  नहीं  दिखाई  देती

 है  ।

 में इन  तथ्यों  को  स्वीकार  करता हूं  ।  अज  में  ग्रसने  मंत्रालय  या  विभाग  में  यह  प्रयत्न  कर

 रहा हूं  कि  जब  इस  प्रकार  के  भेद  भाव
 न

 बढ़ने  पायें
 ।  राज  Tad  कर्मचारियों  में  अनेक

 प्रकार के  प्रस्तर  |  इसी  लिये  एकरूपता  लाने  का  प्रश्न  भी  जटिल  बना  yar  है  |  हम  एक  ऐसी

 मशीनरी  बनाना  चाहते  हैं  जिससे  सभी  पत्तन  न्यास  एक  साथ  मिल  कर  समान  रूप  से  कार्य  कर  सकें  ।

 अराज  हमारे  देश  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  |  भूतकाल  में  भी  कभी  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  रही  ।  किन्तु

 अरब  हमें  ऐसी  मशीनरी  बनानी  होगी  ।  श्रमिकों  अथवा  संघ  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सदस्यों ने

 हमें  बाध्य  कर  दिया  है  कि  हम  शीघ्र  ही  इस  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  कायम  करें  |  हम  प्रति  प्रकार

 फे  वेतन  क्रमों  को  दो  या  तीन  मुख्य  वेतन क्रमों  के  हस्तगत  मिलाना  पड़ेगा  ।  किन्तु  किस  वेतन क्रम

 को  किस  श्रेणी में  डाला  जाये  १,  २  ,  २  या  aw  खਂ  | जमने  इरादी  यह  एक  बड़ी  जटिल  समस्या है  ।

 इस  विषय  में  चौधरी  रिपोर्ट  में  भी  कोई  मार्ग  दरशन  नहीं  किया  गया  है
 ।

 संघ  नें
 भी  इस  दिशा  में  कोई

 मार्ग  दर्शन  नहीं  किया  है  ।  इस  लियें  हमारे  कौर  संघ  के
 बीच

 यह  तय  gor
 कि  केवल  इसी  उद्देश्य  के

 लिये  एक  समिति  बनाई  जाये  कि  मुख्य  वेतन  क्रमों  स्वीकार  करने  के  सेकड़ों  हज़ारों

 चाहियों को  किस  वर्ग  तथा  श्रेणी  में  रखा  जाये  ।  अब  हम  इसके  अनुसार  एक  समिति  नियुक्त  करनी

 जहां  तक  वेतन  क्रमों  के  बारे  में  भ्रमण  सिफारिशों  का  प्रशन  है  सरकार  ने  उनको  शतप्रतिशत

 स्वीकार  कर  लिया  है  भ्रौर  उनको  कार्यान्वित  कर  दिया  है  |  में  शतप्रतिशत की  बात  नहीं

 कह  सकता  क्योंकि  इस  संबंध  में  हमें  प्रभी  कई  बातों  पर  विचार  करना  है  यह  प्रश्न  केवल  इन्हीं

 बन्दरगाहों  का  ही  प्रश्न  नहीं  है  |  हमारे  सम्मुख  was  भी  श्रमिकों  के  बारे  में  ऐसे  ga  हैं  ,  जैसे

 रेलों
 में  |  श्री  अशोक  मेहता  ने  कह  है  कि  ५५  लाख  सरकारी  कर्मचारी  ऐसी  स्थिति  में  पड़े  यह

 कहा  गया  है
 कि

 वे  कठोर  परिश्रम कर  रहे  उन्हें  नियमित  बनाया  जाना  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन है
 कि  इनमे ंसे  सभी  आदमी  कठोर  परिश्रम  करने  वाले  नहीं  हैं  ।

 उनमें  से  कुछ  कलक  शादी  भी  हैं  ।

 इन  में  कई  प्रकार  के  आदमी  श्राप  सभी  को  एक  मापदण्ड से  नहीं  कराके  सकते  इसलिये

 सरकार  जब  वेतन  क्रमों  ग्राही  के  प्रदान  पर  विचार  करती  है  तो  उसे  इन  सभी  बातों  का  carat  रखना

 पड़ता  है  कि  इन  सिफारिशों  का  प्राय  कर्मचारियों  पर  कया  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 नेमेसिस  श्रमिकों
 को  रखने

 की
 पद्धति

 को  अंत  करने  के
 सम्बन्ध

 में  भी  ८०६  सिफारिशें  हमारे

 द्वारा  स्वीकार हो  चुकी  संघ  इस  बात  को  स्वीकार नहीं  करेगा  ।  इस  प्रकार  संघ  तथा  सरकार

 के  बीच  कोई  समझौता  नहीं  हो  सकता  है  ।  सरकारी  सिफारिशों को  ध्यान  से  पढ़ने  तथा  उनकी
 शी

 चौधरी  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  से  तुलना  करने  यह  ज्ञात  होगा  कि  safer  श्रमिकों  को
 रखने  की  पद्धति  का  ae  करने  के  सम्बन्ध  में  मोटे  रूप  से  सिफ़ारिशों  या  तो  क्रियान्वित  कर  ली  गई
 हूं



 १६०८  पत्तन  तथा  कर्मचारियों  की  मांगों  २७  gays

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में

 स०  का०

 ब  में  पद निवृत्ति  के  पश्चात  मिलने  वाले  लाभों  को  लेता  हूं  ।  यदि  वे  कोई  अच्छी  चीज  चाहते

 हैं  श्रोता  सरकार  उप  देन  म  समर्थ  तो  ae  wae  दी  चाहिय े।

 लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  है  कि  क्या  सरकारी  कर्मचारियों  के  एक

 am  को  पद निवृत्ति  के  उपरान्त  ऐसे  लाभ  दिये  जायें  जो  अरन्य  वर्ग  के  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  न  हों  ।

 सरकार  के  समक्ष  यह  द्वितीया  थी  कि  वह  रेलवे  तथा  अन्य  कर्मचारियों  को  प्राप्त  सुविधा  से  अधिक

 सुविधायें  उन्हें  नहीं  दे  सकती  है  ।  हमें  ऐसी  कोई  शर्ते  नहीं  रखनी  चाहिये  कि  एक  जोर  तो

 मतभेद  दूर  हो  लेकिन  अरन्य  सेकड़ों  स्थानों  में  मतभेद  पैदा  हो  जायें  ।

 हमने  संघ  को  यह  सलाह  दी  कि  वे  द्वितीय  aaa  आयोग  का  प्रतिवेदन  तक  प्रतीक्षा

 जब  सरकार  द्वितीय  वेतन  झ्रायोग  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करेगी  तो  स्वतः  ही  ये

 fea  पत्तन  प्रयासों  पर  भी  लागू  हो  जायेंगी  ।  इसलिये  यदि  द्वितीय  वेतन  आयोग  अरन्य  कर्मचारियों

 को  वर्तमान  से  ग्रीक  निवृत्ति  लाभ  देता  है  तो  पत्तन  तथा  गोदी  कमंचारियों  को  भी  ये  लाभ  स्वतः

 प्राप्त  हो  जायेंगे  ।

 श्रमिकों  तथा  श्री  श्रेया  मेहता  के  दवारा  यह  कहा  गया  है  कि  पत्तन  कौर  गोदियों  के  कुछ

 चारियों  को  बहुत  कठिन  कार्यो  करना  होता  है  |  उन्हें  समय  फे  पुर्व  पदनिवत्त  होना  पड़ता है

 और  वे  ग्न्य  श्रमिकों  के  समान  कार्य  नहीं  कर  सकते  हैं  |  यद्यपि  यह  देखा  गया  है  कि  वे  ६०  a

 की  अवस्था  तक  कार्य  करते  हैं  तथा  समय  के  पुर्व  पदनिवृत्त  भी  नहीं  होते  हैं  तथापि  कठिन  कार्य  के

 कारण  कभी  कभी  उन्हें  समय  के  पुर्व  पद निवृत्त  होना  पड़ता  है  ।  हम  से  उन्हें  कुछ  ales  लाभ  मिलना

 चाहिये  ।.  तथापि  यदि  हम  इस  वर्ग  के  कर्मचारियों  के  लिये  कुछ  करें  तो  हम  पर  पक्षपात  का  आरोप

 लग  सकता है  हमने  संघ  से  इस  सम्बन्ध  में  एक  सूत्र  सुझाने  की  मांग  की  तथापि  वे  ऐसा  न  कर सके  |

 सरकार  ने  एक  सूत्र  निकाला  जिसके  ग्रनुसार  कठिन  कार्य  की  परिभाषा  के  श्रन्तगंत  a  4

 यथा  काम  के  अनुसार  मजूरी  पाने  वाले  को  द्वितीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशें  ७

 से  पुर्व  ही  कुछ  लाभ  दिया  जायेगा  ।  ग्रथित  उनके  वेतन  तथा  ग्राम  मंहगाई  भत्ते  के  अनुसार  प्राप्त

 होने  वाली  भविष्य  निधि  कौर  उपदान  के  ग्र लावा  उन्हें  प्रोसेसिंग  पता  भी  दिया  जायेंगी  ।

 इससे  उन  लोगों  को  प्राप्त  होने  वाली  राशि  में  २५  फीसदी  की  वृद्धि  होगी  ।  ग्रथित  सरकार

 द्वारा  निवृत्ति  वेतन  की  शर्तों  को  उदार  बनाने  के  परिणामस्वरूप  काम  फे  झ्रनुसार  मजूरी  पाने  वालों

 (fraq-t2z)  )  चाह ेबे  किसी  भी  स्थान  पर  हों  २५  फीसदी  लाभ  होगा  ।

 इस  प्रकार  सरकार  ने  वेतन  वैज्ञानिक  तथा  aafaa  श्रमिकों  को  रखने  की  पद्धति  का

 wa  करने  तथा  वेतन  निवृत्ति  लाभ  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  यथासंभव  उदारता  से  काम  लिया

 है  ।  निसंदेह  वे  महत्वपूर्ण  कौर  मेहनत  का  कार्य  कर  रहे है  |  हमारे  नेता  भी  अपने  तरी के  से  मेहनत  में

 लगे  हुये  हैं  ।  श्रमिकों  का  उत्पादन  बढ़ने  पर  वे  हड़तालों  की  संख्या  भी  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।

 उनकी  मांगें  प्रस्तुत  किये  जाने  से  दम  उत्तेजित  नहीं  होते  तथापि  उकसाने  वालें  शब्दों  के  कहने

 से  कोई  लाभ  नहीं  होता  है  ।  हमें  समझौता  कराने  सहानुभूति  कौर  उदार  शब्दों  का  प्रयोग

 करना  चाहियें  ।.  सरकार  को  इस  विशेष  वर्ग  से  पूरी  सहानुभूति  है  ।

 लेकिन  नेता  लोग  उनकी  कार्य  क्षमता  की  वुद्धि  प्रिये  पर  लेना  चाहते  हैं  ।  यह  कोई  राष्ट्रीयता

 या  देश  भक्ति  के  फलस्वरूप नहीं  हुई  है  यह  काम  के  भ्रनुसार  मजूरी  देने  की  पद्धति  लागू  करने के
 कारण  हुई  है  ।  इसी  कारण  वे  अधिक  कार्य  करते  हैं  ।  एक  अपवाद  स्वरूप  मामले  में  एक  व्यवित

 ने  एक  ही  दिन  में  ५९  रुपये  कमाये  Lo  रुपये से
 ५०

 रुपये  कमाना  मामूली  बात  है  इन  में  से  सेकड़ों



 २७  aus  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों की  मांगों  पर  १६०९

 चौधरी  स्मिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 तो  साथ  कर देते  इसलिये  यह  कहना  कि  संघ  या  वार्षिक  संघ  के  नेताओं  के  भाषणों के  कारण

 उनमें  उत्तरदायित्व की  भावना  arg  वे  अधिक  मेहनत  करने  लगे  तो  यह  गलत  बात  है  ।

 श्री  seit  मेहता  ने  सुझाव  दिया  है  कि  एकरूपता  का सिद्धान्त  अपनाया जाना  चाहिये  sala

 समान  कां  के  लिये  समान  वेतन  दिया  जाना  चाहिये  |  बाहर  से  देखने  पर  यह  सिद्धान्त  उचित  ज्ञात

 होता है  तथापि  किसी  भी  उद्योग  में  एकरूपता  नहीं  है  ।  क्या  कलकत्ते  के  कपड़े  के  कारखाने के  एक

 बम्बई या  कलकत्ता मजदूर  को  उतनी  ही  मजदूरी  मिलती  है  जितनी  कि  कानपुर  के  एक  मजदूर  को  ।

 में  एक  कमरे  का  किराया  १०  रुपये  २०  सरुप ये प्रति  माह  है  लेकिन  कानपुर  में  २.  रुपये

 या  ३  रुपये  प्रति  माह  हो  सकता  ह ै।  wage  सिद्धान्त  को  लागू  करना  सरल  नहीं

 यदि एक  श्रमिक  को  एक  स्थान  पर  भ्रमित  वेतन  मिलता  है  तो  बया  हर  जगह  उसे  इतनी  ही  मजूरी

 मिलें  ।  इस  प्रकार  एकरूपता  से  तात्पयं  प्रीतम  मजूरी  देना  होगा  |  तथापि  मेरे  विचार  से

 तथा न्यायोचित रूप  से  भी  एकरूपता  का  तात्पयं  अधिक  मजूरी  को  कम  करना  कम  मजूरी  को

 बढ़ा  देना  होता  है  ।  जिस से  वह  एकरूप  हो  सके  इसका  तात्पयं  यह  है  कि  यदि  एक  शोर

 पददलित  लोगों  की  अवस्था  के  सुधार  की  है  तो  दूसरी  कौर  कुछ  व्यक्तियों  को  त्याग

 करने के  लिये  भी  समय  होना  चाहिय े|  इसके  लिये  वे  कभी  तत्पर  नहीं  होंगे  ।  इसलिये  सरकारी

 संकल्प  में  यदि  कुछ  शर्तों  का  उल्लेख  किया  गया  है  कौर  मजूरी  बढ़ाई  गई  है  तो  जिन  लोगों  को

 भ्रमित  मजूरी  मिलती  है  उनकी  मजूरी  वही  रहेगी  ।  हमें  एसा  करना  पड़ा  नहीं  तो  बड़ा  गुल-गपाड़ा

 मच  जाता
 |

 सभी  पत्तनों  में  तत्काल  एकरूपता  स्थापित  करना  बहुत  कठिन  है  संभव  है  दस  बीस

 ay के  अन्दर  ऐसा  संभव  हो  सके  |

 श्री  भ्र शोक  मेहता  कौर  श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  ने  इस  पर  विलम्ब  से  काम  करने  का  आरोप

 लगाया  है  |
 यह  झ्रारोप  कि  सरकारी  किये  बहुत  धीरे  धीरे  होता  है  सही  है  ।  निसंदेह

 यदि  सरकारी विभाग  पूरी  गति  से  कार्य  करें  तो  सभी  कठिनाइयां न  थोड़ी  बहुत  कठिनाइयां

 way  दूर  हो  जायेंगी  तथापि  हम  शीघ्रता  से  काम  करने  में  इसलिये  समर्थ  नहीं

 हुए  कि  हमें  पत्तन  प्रयासों  पर  इस  प्रकार  का  शझ्रधिकार नहीं  है  इस  अधिनियम  में  भी  हमें  यह

 अ्रधिकार  नहीं  मिला  है  |  हम  उन  से  नीति  संबंधी  नियों के  wera  किसी  संबंध  में  नहीं  कह  सकते

 हैं  इस  सरकारी  संकल्प  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  भी  इसे  पत्तनों  की  कार्यकारिणी  समिति  से  मंजूर

 करवाना  होगा  ।  विलम्ब  सरकारी  विभागों  के  द्वारा  नहीं  किया  जा  रहा  है  |  क्या  आप  यह

 चाहते  हैं  कि  इन  बातों  को  पत्तन  प्रयास  या  सरकारी  विभागों  के  स्तर  तक  उठाया  जाय  जिस  से  वे  सभा

 में  बार  बार  उठाये  जा  सकें  ।

 भारत के  ६  बड़े  पत्तनों  में  तीन  पत्तन  में  प्रयास  हैं  ।  एकरूपता  के  लिये  या  तो  हमें  पत्तन

 प्रयासों  को  सरकारी  विभागों  के  स्तर  पर  लाना  होगा  या  सरकारी  विभागों  को  पत्तन  प्रयास  बनाना

 होगा ।  हम  इन  प्रश्नों  पर  विचार  कर  रहे  इसलिये  जहां  तक  सरकार  का  प्रश्न  है  हमने  अ्रपनी

 प्रतिज्ञा  कायम  रखी है  ।

 यदि  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  एकरूपता  लाने  का  वचन  दिया  था  तो  यदि  पहिले  ५०  %

 एकरूपता  थी  तो  कब  ७५  %  एकरूपता  तथापि  १००  %  एकरूपता  लाना  इन  परिस्थितियों

 में  सम्भव नहीं  है  ।  हम  aga  वचन  से  पीछे  नहीं  हटना  चाहते  हैं  ।

 प्रधान
 यह  भी  कहा  गया  है  कि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  बचनों  पालन  नहीं  किया  गया

 |

 मंत्री  ने  यह  कहा  था  कि  उनके  साथ  न्याय  किया  जायेगा  ।.  हमने  प्रधान  मंत्री  के वचनानुसार उनके

 प्रति  न्याय  करने का  भरसक  प्रयत्न  किया है  |  हमने  उनसे  द्वितीय  वेतन  प्रयोग  के  प्रतिवेदन

 ने

 तक  प्रतीक्षा  करने को  कहा  था  ।  उस  समय  अधिक  wal  में  एकरूपता  लाई  जा  है
 |



 १६१०  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों  की  मांगों  पर  २७  Reus

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 स०  का०

 श्री  अशोक  मेहता  का  कथन  यह  है  हमें  यह  योजना उस  सरकारी  वर्ग  पर  लाग

 इस  कार्य  पर  सरकार करनी  चाहिये  सरकार  के  लिये  लाभ  कमा  रहे  हैं  ।

 का  एकाधिकार  है  और  सरकार  मनमानी  दरें  निश्चित  कर  सकती  है  ।  कल  को  नासिक  सुरक्षा

 प्रेस  के  लोग  भी  यह  कह  सकते  हैं  कि  हम  ३००  करोड़  रुपये  के  नोट  छापा  करते हैं  हमारा  वेतन

 बढ़ना  चाहिये  डाक  भ्रौर  तार  विभाग  से  सरकार  को  प्रति  वर्ष  दो  करोड़  का  घाटा  होता  है  ।  इस

 तके  के  अनुसार  डाकिया  यह  कहेगा  कि
 वह  नासिक  सुरक्षा  प्रेस  में  काम  करना  चाहता है  |

 मेरे  कथन  का  ताइपे  यह  है  कि  सरकार  द्वारा  संरक्षित  उद्योगों  में  होने  वाला  लाभ  श्रावस्ती

 रूप  से  श्रमिकों  की  कार्यक्षमता के  परिणामस्वरूप ही  नहीं  होता  है  ।  यह  तर्क॑  नहीं  किया  जा

 सकता  है  वह  लोभ  नजरों  के  कारण  हो  रहा  है  इसका  लाभ  मजूरों  को  मिलना  चाहिये  जब  उन्हें

 विकास  कार्यों  के  लिये  करोड़ों  रुपयों  की  अवस्यकता  होती  है  तो  उन्हें  ऋण  लेना  होता  है  यदि

 उनके  पास  रुपया  होता  तो  इसकी  क्या  आवश्यकता  थी  ।  यदि  श्री  matte  मेहता  देश  के

 मंडल  aaa  को  थह  विश्वास  दिला  दें  कि  भले  ही  अन्य  परिस्थितियां  कुछ  भी  किसी

 उद्योग  से  होने  वालाਂ  लाभ  श्रमिकों  को  चाहिये  तो  में  उनसे  सहमत हो  जाऊंगा  ।

 वग्गा
 महोदय  पीठासीन  es

 यह  बात  परिवहन  कौर  संचार  मंत्री  के  सामर्थ्य  से  बाहर  की  बात  इसलिये

 ऐसा  करना  संभव  नहीं  |  कल  को  यदि  घाटा  होगा  तो  क्या  यह  सुझाव  दिया  जा  सकता  है  कि

 यह  घाटा हम  श्रमिकों  की  मजूरी से  पुरा  करें
 ।  एसा  नहीं  किया  जा  सकता  हैं  विशेष  प्रकार

 से  संरक्षित  व्यापार  में  होने  वाले  लाभ को  श्रमिकों  में  वितरित  करने  वाले  लाभ  के  लिये  उदाहरण

 बनाना  उचित  नहीं  है  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  मन्थनी  fret  कभी भी  संतुष्ट  नहीं  हो  सकते  ।  उन्होंने  हड़ताल

 की  पूर्वे  सुचना
 दी  थी

 पर
 बाद  में  उसे  वापस  ले  लिया

 ।
 मैं  भी  मजदूरों  का  नेता  रहा  हूँ

 पर  उतना  बड़ा  नहीं  जितने  बड़े  वह  हम  दोनों  जानते  हैं  कि  हड़तालें  कैसे  की  जाती हैं

 शर  कैसे  उन्हें  वापस  लिया  जाता  यदि  चारो  तरफ  पूर्ण  शान्ति  होगी  तो  मेरे  मित्र

 wat  fret  के  लिए  क्या  काम  बाकी  फिर  संतोष  एक  ऐसी  बात  है  जिससे

 जीवन  में  चहल-पहल  रहती  है  ।  पर  इसका  ae  यह  नहीं  कि  श्री  एन्थनी  पिल्ले  सदा

 असंतुष्ट  रहें  ।  मैं  उन्हें खुश  देखना  चाहता हूँ  ।  उन्हें  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  संतोष  य्रौर

 अ्रसंतोष  कई  बात  पर  निसार  होता  मैंने  जो  कुछ  बताया है  उसके  आधार पर  मैं  श्री  मन्थनी

 fret  के  स्थानापन्न  प्रस्तावों  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  उनको  स्वीकार  करने  का

 अर्थ  यह  होगा  कि  सरकार  PY¥, 000  गोदी  कर्मचारियों  को  अधिकतम  संतोष  देने  की  जो

 कोशिश  कर  रही हैं  उस  पर  पानी  फिर  जायेगा ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  ने  कि  डा०  विधान  चन्द्र  राय  ने  मुझे  कुछ  सुझाव

 दिये
 थे  श्र  मैंने  उन्हें  स्वीकार  नहीं  किया ।  मुझे  ऐसी  कोई  भी  बात  नहीं  है

 जिस  पर  मैं  डा०  विधान
 चन्द्र  राय  की  बात  से  सहमत  हुश्न  हूँ

 ।  कलकत्ते में  कुछ  इस  तरह
 की  अफवाह  हूँ कि

 इस  हड़ताल  के  संबंध  में  मेरे  कौर  डा०  राय  के  बीच  कुछ  मतभेद  था  ।

 पर  यह  whale  विल्कुल  गलत  तथा  निराधार है  ।  उन्होंने  बदला  लेने  की  बात  का  उल्लेख

 करते  हुये  ४०  मामलों
 का  उल्लेख  किया  हमने  seared  दिया  है  कि  किसी  से  बदला  नहीं

 जायेगा  कौर मैं
 उस  झ्राइवासन  को  पुरा  समझौता  होने के  बाद  जो  इन  ४०

 व्यक्तियों  की  गिरफ्तारी  हुई  है  उसकी  कहानी  इस प्रकार  समझौता  हो  जाने ंके  बाद  कुछ



 पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों  की  मांगों  पर  १६११ २७  gdhs

 चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 उत्साही  का्यकर्त्ताप्रों  ने  कलकत्ते  में  एक  भ्र पना  विजय  जलूस  निकाला
 ।

 इस  जलूस  के  सिलसिले

 में  उन्होंने  उन  लोगों  के  मूंह  पर  कालिख  पोती  कौर  उनके  साथ  बुरा  व्यवहार  जिन्होंने

 हड़ताल  के  मामले  में  उनका  साथ  नहीं  दिया  चूंकि  ये  सब  मामले  हिंसा  से  सम्बद्ध  थे

 अरत: व  न्यायालय के  age  कर  दिये  गये  हैं  कौर  wal  उन  पर  निर्णय  नहीं  सुग्रा

 में  उनके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कह  सकता  ।  ये  मामले  किसी  को  शिकार  बनाने  के  नहीं  है
 ।

 में  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  तथा  अरन्य  पदाधिकारियों  से  निवेदन  करता  ara  हूं  कि
 यदि  हो  सके

 तो  इन  मामलों पर  फिर  से  विचार  कर  लिया  जाये  ।  पर  मुझे  बताया  गया  है  कि  ये  मामले

 न्यायालय के  aye  कर  दिये  गये  यदि  ये
 ४०

 व्यक्ति छूट  जायेगें  तो  मुझे  बहुत
 प्रसन्नता

 होगी  ।  म  यह  कहना  चाहता  हें  कि  सभा इस  गलत  फहमी  में  न  रहे  कि  यह  सारी  बातें  किसी से च  ७  ह
 बदला  लेने  के  लिए  की  जा  रही  हैं  या  किसी  को  शिकार  बनाया  जा  रहा

 मे  श्री  प्रयोग  मेहता  को  शभ्राश्वासन  देता  हु ंकि  एक  रचनात्मक ढंग  से  ही  हम  इस  समस्या

 को हल  कर  सकते  मेरे  सामने  भी  अनेक  रुकावटें  हैं  कौर  जो  कुछ  मैंने  किया है

 उससे  अ्रधिक  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  दूसरे  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  प्लान  के  मैं

 १९४७  की  दर  से  अधिक  वेतन  या  वेतन-क्रम  नहीं  दे  सकता ।  नैमित्तिक  कार्यों  के  लिए

 श्रमिकों  को  रखने  की  पद्धति  को  समाप्त  करने के  संबंध  में  ग्रन्थ  ऐसी  सेवाओं  को  तनिक  भी

 आराघात  पहुंचाये  बिना  में  इससे  कुछ  भी  श्रमिक  नहीं  कर  सकता था  ।.  भविष्य  निधि  तथा

 उपदान के  संबंध  में  भी  मैँ  प्रतीक  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  इससे  wea  स्थानों  के  श्रमिकों पर

 भी
 प्रभाव  पड़ेगा  ।

 जब  हमें  दूसरे  वेतन  आयोग के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा करनी  चाहिए

 उसके  बाद  ही  हम  कुछ  कर  सकेंगे  प्रौढ़  उस  समय  हम  अरन्य  बातों  में  भी  एकता  लाने

 की  कोशिश  करेंगे  ।

 यह  भी  कहा  गया  कि  लोगों  में  बहुत  wade  मेँ  इन  नेताओं  से  अपील  करूंगा

 कि  aa  बातो ंके  संबंध  में  mada  हो  तो  कोई  बात  नहीं  पर  यदि  उसका  प्रभाव  उत्पादन  पर

 पड़ता  हैं  तो  यह  देशभक्ति  की  बात  होगी ।

 माननीय  महिला  सदस्य  ने  कहा कि  मंत्रियों  ने  इधर-उधर  कहां  कि  हड़ताल  करने  वाले

 लोग  अअ देशभक्त हैं  ।  किस  मंत्री  ने  ऐसी  बात  कही  में  नहीं  जानता ।  इस  मामले  से  सम्बद्ध  मंत्री

 में  हूँ  रोक  मैंने  ऐसी  बात  कभी भी  नहीं  कही  ।  वे  सब  अच्छे  क्मेचारी हैं  ak  उन्होंने  बरच्छा

 काम  किया  है
 ।  मैं  संघ  से  कौर  श्री

 भ्र शोक  मेहता  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  act  सुप्रभाव का

 सदुपयोग  करें  ।  हड़ताल के  दौरान  भी  मैंने  यही  कहा  था  पर  उस  समय  मामला  मेरे  ak

 उनके  हाथों  से  बाहर  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  रचनात्मक  उपाय  से  किये  जाने  वालें

 किसी  भी  काम  में  सरकार  सहयोग  करने  के  लिए  तैयार

 शी  स्मोक  मेहता  :
 मैने  कनिष्ट  मंत्री  और  वरिष्ट  मंत्री  दोनों  की  बात  बहुत  सावधानी

 से  सुनी  जहां  तक  कनिष्ट  मंत्री  का  संबंध  हैं  मैं  उन्हें  बता  देना  चाहता  हूं  कि  हम  लोगों
 को  एसी  किसी  भी  संस्था

 के
 साथ  कोई  सहानुभूति  नहीं  है  जो  हड़ताल  की  पूर्वसूचना  देकर

 समझौता  होने  में  बाधा  डालती  हो
 ।

 श्री  राज  बहादुर  की  बातों  को  मैंने  बहुत  ध्यान  से  सुना  है
 |

 जहाँ तक  वरिष्ट  मंत्री  का  संबंध  है  मैं  उनको  अ्रच्छी  तरह  से  जानता  हूँ  ।  एकरूपता

 लाने  की  बात  के  संबंध  में  उन्होंने  कहा  कि  इस  कार्य  में  १०  या  २०  वर्ष  लग  जायेंगे  |
 से  १०  या

 १२
 वर्ष  qa  जो

 केन्द्रीय  वेतन
 ara  नियुक्त  किया  गया

 था
 उसने  लगभग

 मूल  अंग्रेजी  में
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 चौधरी  समित  के  प्रतिवेदन के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 अ्रशोंक

 वर्ष  के  समय  म  वेतन  क्रमों  की  एकरूपता  का  कायें  पूरा  कर  दिया  wa  ऐसी  क्या

 कठिनाई  हैँ  ।  क्या  सरकार  इस  केन्द्रीय  वेतन  के  बाद  कोई  राज्य  वेतन  प्रयोग  नियुक्त

 करना  चाहती  है  ।  यदि  ऐसा  भी  हो  तो  कया  इस  कार्य  में  २०  वर्ष  लगेंग े?

 दोनों  मंत्रियों  ने  कहा  कि  गोदी  कर्मचारी  एकरूपता  नहीं  चाहते  afer  अधिकतम

 चाहते  यह  कहना  गलत  पर  मैं  समझता हूं  कि  संघ  यह  चाहता है  कि  चौधरी  समिति

 की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  कर  दिया  वह  अधिकतम  नहीं  चाहता  ।  चौधरी  समिति

 के  प्रतिवेदन के  निर्देश  पदों  में  पहली  बात  एकरूपता  की  अब  जब  समिति ने  सारा

 मामला  सुलझा  दिया है  तो  सरकार  चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों को  मानने  को

 कयों  तैयार नहीं  है  ?

 मुझे  यह  सुनकर  प्रसन्नता  हुई  कि  वेतन  ara  की  सिफारिशों के  प्रकाशित  हो  जाने  पर

 वह  उन्हें  पूर्ण  करेंगे  ।  पर  में  जानना  चाहता  हूँ  कि  वेतन  wart  की  सिफारिशें  उन  पर

 मयों  लागू  की  जायेंगी  जब  उन्हें  आयोग  के  समक्ष  अपनी  बातें  कहने का  अवसर  नहीं  दिया  गया  ।

 माननीय  मंत्री  ने  मेरी
 बात

 को
 लेकर  कहा  कि  मैँ  चाहता  हूँ  कि  पराश्रित  उद्योगों  का

 सारा  लाभ  मजदूरों को  दे  दिया  जाय ।  यह  बात  गलत है  मैं  स्वयं  ऐसी  बात  नहीं  चाहता  |

 बात  तो  यह ह  कि  चौधरी  समिति  ने  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  भी  यह  बात  स्वीकार

 की है  कि  ये  लोग  बहुत  कठिन  व  परिश्रम  का  काम  करते  इन्हें  कुछ  विशेष  लाभ

 व  सुविधायें  दी  जानी  पर  सरकार  इस  बात  को  नहीं  मानती  ।  माननीय  मंत्री  साहस

 केसाथ  मजदूरों  के  हक  का  समान  क्यों  नहीं  करते  ।  आपने  मजदूरों  को  जो  भत्ता  दिया  है

 वह  बम्बई  प्रौढ़  मद्रास  में  ८०  से  १००  रु०  तक  है  ।  वह  भी  २०  या  रे वर्ष

 मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  मंत्री  श्री  मन्थनी  पिल्ले  का  संशोधन  न  स्वीकार  करें

 बल्कि  मेरे  सुझाव  को  मानें  कि  समस्या  का  हल  ढूढ़ने  के  लिए  कोई  मध्यस्थ  नियुक्त  किया

 जाये  ।  माननीय  मंत्री  को  स्मरण  होगा कि  कलकत्ते  के  मजदूरों  के  मामले  में  न्यायाधिकरण

 भी  कुछ  निर्णय  नहीं  कर  पाया  था  तब  मामला  जीजीभाई  को  सौंपा  गया  जिसनें  मामले  को

 हल  कर  दिया  ।  यह  मामला  ऐसा  है  जिस  पर  समझौता  हो  सकता है  यदि  माननीय  मंत्री

 चाहें  तो  मंत्रिमंडल  को  यह  बात  समझा  भी  सकते  पर  कठिनाई तो  यह  है  कि  वह॒  चाहते

 ही  नहीं  ।  यदि  वह  शीरानी  जिम्मेदारी  निभाने  के  लिये  तैयार हों  तो  मैं  उन्हें  श्रीनिवासन  देता

 हूँ  कि
 मैं  इस  मामले  में  जितना  कुछ  भी  कर  श्रवण  करूंगा  ।  सारी  सभा  की  कौर से

 तो  नहीं  पर  कम से  कम  श्री  मन्थनी  पिल्ले  की  aa  मैं  माननीय  मंत्री को  विश्वास  दिलाता

 हूं  कि  यदि  माननीय  मंत्री  समझौते  के  लिए  ४९  प्रतिशत  श्रागे  बढ़ेंगे  तो  श्री  मन्थनी  पिल्ले  ४१

 प्रतिशत  alt  बढ़ने  को  तैयार  हैं

 भ्िध्यक्ष  महोदय
 :

 किस  संशोधन  को  मतदान  के  लिए  रखा  जाये  ?

 fat  मन्थनी  पिल्ले  :  संशोधन  संख्या  १  को  ।

 अध्यक्ष  महोदय  हारा  संशोधन संख्या  १  मतदान  के  लिए  रखा  गया  कौर
 स्वीकृत

 महोदय :  अब  सभा  कल  तक  के  लिए  स्थगित  होगी  ।

 इसके  पहचान  लोक-सभा  Se

 >>  BERS

 के  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ॥

 a

 मूल  wast  में
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